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 लोक-सभा साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 लो

 कों का  समय

 महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्यों  को  १०-३० बजे  भराने  में  कोई  कठिनाई  मालूम

 होती
 है  ?

 कछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  |

 राम  सुलग  सिंह :  ग्यारह  बज  का  समय  ठीक  रहेगा  |

 महोदय
 :

 तो  फिर  क्या  १२ या  १२-३०  बजे
 का  समय  रखा  जाये

 ?  सूरज  ५-३०  बजे

 निकल  भ्राता  है  प्रौढ़  प्रभी  जाड़ा  भी  तो  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्य  यह  समय  सबसे  बढ़िया  है  |

 tae  गोविन्द दास  :  यह  समय  सबसे  बढ़िया  है  |

 रहे  त्र श्री  डी०  सी०  Wal:  यहां के  लोग  उन  लोगों  की  भ्रांत  से  बोल  SOQ  जो  yet  उपस्थित  नहीं

 में  समझता  हूं  कि  हमें  १०-३०  बजे  में  कठिनाई  होती  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  हमें  ११  बजे से  ६

 aa  तक  समय  रखना  चाहिये  |  यह  प्रबन्ध  प्रिया  रहेगा  |

 श्री  गिडवानी  :  यही  कारण  ऐसा  में  नहीं  समझता  |  इसका  कारण  तो  कुछ  कौर ही  है  ।

 महोदय  :  अच्छा  ठीक  हैं
 ।

 यदि  हमने  यह  किया  है  कि  ११  से  ६  बजे  तक  समय  रहे

 तो  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  शाम  को  काफी  काम  रहते  जिन्हें  हमें  रह  करना  पड़ेगा  |  को

 कभी  हमें  बैठना  पड़ता  है  ।  में  इसपर  विचार  करूंगा  |  यदि  ऐसा  होता  है  तो  में  परिवर्तन  पर  विचार

 किन्तु  यदि  कुछ  भर  कारण  तो  हमें  उसी  मूल  कारण  का  पता  लगाना  चाहिये  |

 गंभीर  कारण  का  । मंत्री  कर मरकर )

 en  ee  ——  प

 भ्रंग्रेजी में में

 Pug
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 रनों  के  मौखिक  उत्तर

 गुड  कौर  खंड सारी  विकास

 ११६२  श्री  झूलन  सिंह
 :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुड़  att  खण्डसारी  विकास  कार्यों  को  भारतीय  केन्द्रीय  गन्ना  समिति  से  खादी  ग्रामोद्योग

 को
 हस्तांतरित  करने  के  क्या  कारण  कौर

 कथित  कार्य  के  हस्तांतरण में  क्या  उन्नति हुई  है  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  अखिल  भारतीय  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड

 2X3  में  कुछ  ग्रामोद्योगों के  विकास  के  लिये  :  बनाया  गया  था  जिनमें  गड़  कौर  सखण्डसारी भी  सम्मिलित

 भारतीय  केन्द्रीय  गन्ना  समिति  इन  उद्योगों की  केवल  गवेषणा  सम्बन्धी  समस्याओं से

 सम्बन्ध रखती  है  ।

 Ces  में  समिति  अ्रौर  बोर्ड  के  कार्यों  के  विभाजन  के  बोर्ड  ने  विकास

 योजनाओं  को  कार्यान्वित  करना  अपने  हाथों  में  लिया  जो  PRYUV-YY AY Usal A MIT में  ४  राज्यों  में  प्रौर  PEXA-¥G  में

 १०  प्रौढ़  राज्यों  में  लाग  की  गई  |

 श्री  झूलन  सिंह  :  क्या  भारतीय  केन्द्रीय  गन्ना  समिति  से  इन  कार्यों  को  बोर्ड  को  सौंपने  के  बाद  से

 बोर्ड  पहलें  जितना  कार्य  करता
 उसमें  कुछ

 गौर
 वृद्धि  हुई

 है  ?

 श्री सतीश  चन्द्र  :  में  एक  बार  माननीय  सदस्य  को  स्मरण  कराना  गा  कि  अधिकांश

 क्षेत्रीय  कार्य  राज्य  सरकार  करती  केन्द्रीय  सरकार  तो  विशिष्ट  योजनाओं  के  लिये  वित्तीय

 आवश्यकता  होने  पर  राज्य  सरकारों  को  अनुदान  कौर  ऋण  देती  है  ।

 श्री  झूलन  सिह
 :

 बोर्डे  में  गवेषणा  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  क्या  विकास  में  कुछ

 सीमा  तक  कमी  रहेगी  ?

 शी  acta  चन्द्र  :  जी  नहीं  ।  कुछ  गवेषणा  केन्द्र  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहे  हैं
 ।

 हाल  ही  में  एक

 विकास  केंद्र  खोलने  की  स्वीकृति  दी  गई  है  किन्तु  उसका  प्रबन्ध  भी  राज्य  सरकार  की  सिफारिश
 से

 नियुक्त

 किया  गया  पदाधिकारी  ही  करता है  |

 भारतीय उद्योग  प्रधानी

 1११६४.  श्री  कृष्णा चा ्य  जोशी :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नई  दिल्ली  में
 २६

 wage  से  cEXY  के  अन्त  तक  जो
 भारतीय

 उद्योग
 प्रदर्शनी

 हुई  थी  उसमें  क्या  सुविधायें  कौर  अन्य  सहायता
 दी  गई  कौर

 प्रदर्शनी  में  कितने  विदेशों  ने  भाग  लिया  था
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर  एक  विवरण  लोक-सभा
 पटल  पर  रखा  जाता है

 ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ५६ |

 २१।॥

 शी  कृष्णाचाय जोशी  विवरण से  जान  पड़ता  है  कि  सरकार  ने  १५  लाख  रुपया  व्यय  किया  है  |

 इस  १४५  लाख  रुपये  की  राशि  में  से  अ्रनिवार्य  ox  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  थी  कौर  स्थायी

 मण्डपों  के  बनाने  में  कितनी
 ?

 श्री  कर मरकर
 :

 मैँ  समझता हूं  कि  विद्युत्  शर  नाली  की  व्यवस्था  ifs  सभी  भ्रेनिवायं

 सेवायें  ही  हैं
 ।

 स्थायी  शौर  ग्र्धस्थायी  भवनों
 का  निर्माण  करने  के

 बारे
 में  मै

 पूर्व-सूचना  चाहूंगा  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  कृष्णाचार्य  stent  :  जितने  विदेशों  ने  इसमें  भाग  लिया  था  उनमे ंसे  कितनों ने  प्रगति

 प्रदर्शन  उपहार  स्वरूप  दे  दीं  कौर  उनका  कुल  मूल्य  क्या  था
 ?

 rary  करमरकर  :  मेरे  कथन  में  गलती  होने  पर  सुधार  किया  जा  सकता  है  किन्तु  तीन  देश

 उपहार  स्वरूप  भ्रपने-ग्रपने  मण्डप  देने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  जिनमें  से  एक  के  बारे  में  चर्चा  चल

 रही  है  ।

 रामा  राव  :  ऐसे  महत्वपूर्ण  देशों  द्वारा  दिये  गये  मण्डपों  का  सरकार  क्या  करने  का  विचार

 करती है  ?

 कर मरकर  :  उनका  उपयोग  करना  चाहती है

 रामा  राव  :  कैस े?

 कर मरकर  :  प्रदर्शनियों  के  लिये  |  यदि  सम्भव  हो  सके  तो  एक  प्रकार  की  अ्रद्ध-स्थायी  प्रदर्शनी

 लगाने  का  प्रदर्शनी  vfs  को  विशेष  कर  प्रदर्शनियों  के  लिये  नियत  कर  देने  तर  उन  भवनों  का

 प्रदर्शनी के  लियें उपयोग करने  का  इरादा है  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  जो  विदेशी  पैविलियन  (  )  '  हमारे  इंडस्ट्रीज फेयर  में  जायें  थे

 श्र  उनमें  से  जो  हमको  गिफ्ट  के  तौर  पर  दिये  गये  हैं  उनका  मलय  कितना होगा  प्रौढ़  जो

 इंडस्टीज  में  टिकट  से  कई  लाख  रुपया  था  नया  उसमें  से  भी  भारत  सरकार  को  पानी  सीवेज

 aif  की  सर्विस  के  लिये  कुछ  मिला  है

 श्री  कर मरकर  हमने  यहं  जमीन  साढ़े  तीन  लाख  में  किराये  पर दी  थी  कौर  हमने  gy

 लाख  रुपया  खर्चे  किया  उसके  बदले  में  हमको  यही  मिला  ।  झ्र  जो  तीन  बिल्डिंग्स  हमको  दी  जाने  वाली

 हैं  उनके  शल्य  का  पता  नहीं  है  ।  नगर  माननीय  सदस्य  नोटिस  देंगे  तो  उसका  उत्तर  दे  दिया  जायेगा

 श्री  अर ०  पी०  गर्ग  :  क्या  सरकार
 ने

 भारतीय  उद्योग  प्रदर्शनी  में
 दिखायी  गई  वस्तुयें  का  इस

 दृष्टि  से  भ्रध्ययन  किया  था  कि  कोने-कौन
 से

 देश  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना

 को  कार्यान्वित
 करने  के

 लिये  आवश्यक  पूंजीगत  वस्तुयें  भारत  को  निर्यात  कर  सकते  हैं  ?

 शो  कर मरकर  जी  हमने  इसका  काफी  निरीक्षण  किया  था  ।  वास्तव  में  ये  केवल  हमें  शिक्षा

 देनें  के  लिये  नहीं  भ्रमित  सारी  जनता  को  दिक्षा  देने  योग्य  थीं  ।  हमने  भी  देखा  कि  कुछ  लाभदायक  मशीनें

 भी  वहां  दिखायी गई  थीं  ।

 leat  नदी  :  क्या  यह  सच  है  कि  यह  औद्योगिक  प्रदर्शनी  विषव  में  सबसे  fae  दिनों तक  चली

 at  क्या  यह  भी  सच  है  कि  विदेशी  निर्माताओं  के  भ्रघिकांश  प्रतिनिधियों ने  रोष  प्रकट  किया  श्योर

 प्रदर्शनी इतने  दिनों  तक  चलने  की  शभ्रालोचना की  थी  कि  औद्योगिक  प्रदर्शनी  इतने  सप्ताहों तक  चलना

 एक  चीज  है  ?

 श्री
 :

 लोगों
 की

 तीब्र  इच्छा  होने  के  का रंग  हमने
 सभी

 मण्डपों  से  पूर्वानुमान  चलते

 रहने  का  निवेदन  किया  था
 ।

 प्रदर्शनी  कुछ  समय  तक  बढ़  जाने  के  लिये  प्रकट  किये  गये  रोष
 की

 बात  मुझे

 नहीं  मालूम  है
 ।

 में  समझता  हूं  कि  इसका  काल  बढ़  जाने  के
 लिये

 बाद  में
 वे

 प्रसन्न  हुये  थे  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  भारी  उद्योग

 *
 ११६४.  श्री भक्त  दर्शन  :  कया  योजना  मंत्री  १६  Reyy  के  ऑ्रतारांकित seq  संख्या

 ९८८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  भारी  उद्यागों  के  स्थापित  किये  जाने  को  सम्मिलित  करने  के

 कोई बारे में  उत्तर  सरकार  द्वारा  भेजे  गये
 प्रस्तावों  पर  क्या

 ग्य  डन
 गिराओ श्रन्तिर  निर्णय  किया  गया

 अर

 मल  धंत्रेजी  में
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 यदि  तो  स्वीकृत  योजनाओं  के  ब्योरे  कया  हैं
 ?

 सिचाई  ate
 विद्युत  उपमंत्री  हाथी  )  कुछ  योजनाओं  के  बारे  में  fara  हो

 चका है

 (@)  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है

 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ५७  |
 श्री  भक्त  दिन  :  इस  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  केवल  तीन  उद्योगों  के  लिये  ane  पंचवर्षीय

 योजना  में  स्थान  दिया  गया  है  जब  कि  राज्य  सरकार  ने  करीब  दस  उद्योगों  के  बारे  में  अपनी  मांगें  रखी

 क्या  यह  सत्य  है  कि  पबलिक  सैक्टर  में  कोई  भी  बड़ा  उद्योग  उत्तर  प्रदेश  को  नहीं  दिया  गया  है

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 श्री  हाथी  :  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकार  ने  लगभग  ग्यारह  योजनायें  प्रस्तावित  की  हैं  ।  उनमें  से

 कुछ  बड़ी  योजनायें  थी  किन्तु  योजना  भ्रायोग  ने  यह  facia  किया  है  कि  जहां  बड़ी  योजनाओं का

 सम्बन्ध  है  वे  जिनके  लिये  अधिक  प्राविधिक  अधिक  पूंजी  wife  की  आवश्यकता  उनको

 केंद्र  के  लिये  छोड़  देना  चाहिये  ।  राज्य  के  सरकारी  क्षेत्र  को  वे  योजनायें  झपने  हाथ  में  नहीं  लेनी  चाहियें

 जिनमें  अघिक  प्रतीक  संख्या  में  विशेषज्ञों  sear  प्रविधिक  ज्ञान  की  प्रा वश्य कता  होती  है  ।  उन्हें  छोटी

 योजनायें ही  लेनी  चाहिये  ।  यह  निर्णय  किया  है  प्रौर  इसी  कारण  कुछ  योजनायें  स्वीकार  ही  की  नई  हैं  ।

 श्री  भक्त  ददन  :  क्या  गवर्नमेंट  के  ध्यान  में  यह  बात  है  कि  उत्तर  की

 क्षेत्रफल  आर  कच्चे  माल  की  उपलब्धि  wife  को  देखते  हुये  वहां  पर  बहुत  कम  मात्रा  में  उद्योग  धन्धों

 की  स्वीकृति दी  गयी  इसलिये  वहां  की  जनता  में  घनघोर  अ्रसंतोष  फैल  रहा  यहां  तक  कि  विरोधी

 दल  वालों  ने  भी  विधान  सभा  में  इस  बात  की  मांग  की  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया  है
 ?

 कया  प्लानिंग कमीशन  इस  पर  विचार  करने  की  सोच  रहा  है
 ?

 (6.1 |  हाथी  :  योजना  आयोग  ने  इस  पर  विचार  किया  है  ।  प्रस्तावित  हरनेक  योजनाओं  में  से  कुछ

 गैरसरकारी  क्षेत्र  की  थीं  जिनमें  राज्य  सरकारें  या  तो  भाग  लेना  चाहती  थीं  अथवा  ऋण  या  सहायता

 इरादी  देना  चाहती थीं  |  अरब  कन  उद्योगों  में  यह  देखा  गया है  कि  गैर-सरकारी  उद्योग  को  हिस्सा  लेने

 के  लिये  विस्तृत  क्षेत्र  है  alt  उन  उद्योगों  का  विकास  राज्यों  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  द्वारा  हो  सकता  है  |

 श्री  भक्त  ददन  :  क्या  गवर्नमेंट  को  यह  बात  मालम  है  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  प्राइवेट

 उद्योग  धन्धों  का  विकास  करने  के  प्राइवेट  सैक्टर  का  विकास  करने  के  लिये  एक  फैक्ट  बाइंडिंग

 कमेटी  नियत  की  है  कौर  क्या  उसकी  रिपोर्ट  करा  जानें  के  बाद  प्लानिंग  कमीशन  इस  बारे  में  भी  विचार

 करेगा  ताकि  कुछ  कौर  उद्योग  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  किये  जा  सकें
 ?

 श्री  हाथी  :  यह  निश्चयपूर्वक  बता  सकना  सम्भव  नहीं  है
 कि

 प्रतिवेदन  कब  तक  प्राप्त  होगा

 श्र  उसका  निर्णय  कया  होगा  ।  किन्तु  किन्हीं  योजनाओं  के  लिये  राज्य  सरकार  ने  वादा  कर  लिया

 तो  उन  पर  योजना  झ्रायोग  विचार  कर  सकता  है
 ।

 श्री  सी०  डी०  पांडे  :  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  भारी  विद्युत  उद्योग  के  लिये

 उपयुक्त  साधन  उसने  सुझाव  दिया  था
 कि

 नैनीताल  में  केन्द्र  बनाया  जाये  किन्तु  सरकार  जलवायु

 सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  उस  सुझाव से  सहमत  नहीं  हुई  बाद  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  यह

 सुझाव  दिया  कि  उत्तर  प्रदेश  में  भिन्न-भिन्न
 प्रकार  की  जलवायु  पाई  जाती  है  इस  कारण  इस  कार्ये  के  लिये

 कोई  भी  अन्य  स्थान  चना  जा  सकता  था  |

 हाथी
 :

 जैसा  कि  मैं  उल्लेख  कर  चुका  मुख्य  कारण  जलवायु  नहीं  हो  सकती  है  किन्तु  यह

 निर्णय  कि  वे  बड़े-बड़े  उद्योग  जिनके  लिये  afay  nN  अधिक  संख्या  में  विशेषज्ञों  ate  afer  ofafaa —S— ————  $$  $$.

 twa  अंग्रेजी  में
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 ज्ञान  की  आवश्यकता होती  केन्द्र  के  लिये  दिये  जाने  चाहियें
 ।  उदाहरणस्वरूप उर्वरक  कारखाने

 क  सम्बन्ध म
 बक  क  ७  oe

 श्री  सी०  डो०  पांडे  :  मैं  भारी  faa  सम्बन्धी  उद्योग  के
 बारे

 में  कह  रहा हूं
 ।

 श्री  हाथी  :  उदाहरण  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  में  भी  एक  उकेरा  कारखाने  का  सुझाव  दिया  है  किन्तु

 यें  उद्योग  केन्द्र  के  अ्रधीन  जहां  कहीं  सम्भव  होगा  केन्द्र  ऐसे  उद्योगों  को  ५  हाथ  में
 लेगा

 |

 श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  क्या  सारे  भारत  में  भारी  उद्योगों  के  बंटवारे  के  लिये  कोई  कसौटी

 रित  की  गई  यदि  हां  तो  वह  किस  प्रकार  की  है  कौर  क्या  उसका  पालन  उन  मामलों  में  किया  जाता

 है जब  कि  भारत  के  विभिन्न  राज्यों  को  भारी  उद्योग  बांटे  गये  थे
 ?

 श्री  हाथी  :  प्रदान  इन  विभिन्न  उद्योगों  को  राज्यवार  बांटने  का  नहीं  है  ।  जैसा  कि  मैं
 पहले

 कह  चुका  हुं  यह  प्रश्न  केद्र  के  पास  बचे  उद्योगों  के  बारे  में  है  ।

 कोई  भी  उद्योग  विशेष  स्थापित  करने  में  अनेक  कारणों  पर  विचार  करना  पड़ता  है  ।  पहला  तो

 कच्चे  विद्युत  श्र  अरन्य  सुविधाओं  की  उपलब्धता  के  बारे  में  है  ।  किसी  उद्योग  विशेष  को  किसी  एक

 निश्चित  स्थान  पर  स्थापित  करनें  का  निश्चय  करने  में  इन  बातों को  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है  ।

 श्री  टी ०  एस०  ए०  चेट्टियार  :  औद्योगिक नीति  संकल्प  में  कुछ  उद्योगों को  सरकारी

 सरकारी  क्षेत्रों  में  विभाजित  किया  गया  है  ।  उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  किन्हीं  कारणों  वह  कुछ  उद्योगों

 को  राज्यों  को  बांट  देना  चाहते  हैं  ।  क्या  इस  विषय  पर  विस्तृत  रूप  से  विचार  किया  जा  चका

 है  प्रिया  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  एक  तदर्थ  निर्णय  कर  लिया  है  ?

 शी  हाथी
 :

 यह  केवल  उत्तर  प्रदेश  का  अपवाद  स्वरूप  प्रदान  नहीं
 है  ।

 यह  सभी  राज्यों  में  लागू
 होता है  ।

 श्री  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार  :  क्या  इस  विषय  पर  कोई  संकल्प  है
 ।

 श्री  हाथी  :  यह  संकल्प नहीं  वरन  योजना  शभ्रायोग  का  निर्णय  है  ।

 प्रेस  सुचना  कार्यालय

 *
 ११६६.  श्री  बेला यु धन  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  प्रेस  सुचना  कार्यालय  की  ऐरणाकुलम  शाखा  बन  गई

 )  यदि  तो  कितने  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  की  गई  है  कौर  उनके  वेतन  तथा  पद

 नया

 नियुक्ति  से  पूर्वे  कितने  स्थानों  को  विज्ञापित  करवाया  गया था  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज

 कौर  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिदिष्ट  ६,

 झन बन्ध चक  संख्या  ५८  |

 श्री  बेला यु धन  :  उच्च  पद  gate  राजपत्रित पदों  को  पहले  क्यों  नहीं  विज्ञापित  करवाया

 श्री राज  बहादुर  :  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  कर्मचारी  भ्रमण-कालीन  आधार  पर  कार्यालय

 खोलने  के  लिये  गये  हैं
 ।

 वांछित  सूचना  संघ-लोक-सेवा  भ्रायोग  को  दी  गई  थी  कौर  उससे  १९५५  तक

 के  चुनाव  में  परामर्श  देने  के  लिये  कहा  गया  था
 |

 चूंकि  उसने  तक  कोई  चुनाव
 नहीं

 मूल  ss  में
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 है  श्र  हमें  कार्यालय  खोलना  था  इसलिये  हमने  स्थानीय  सामाचार  पत्रों  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  कौर

 हमने  इस  प्रयोजना  के  लिये  विभिन्न  एजेंसियों  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  ।  उदाहरण  के  लिये  हम  ने

 कोट्टायम  se  त्रिवेन्द्रम  के  काम  दिलाऊ  मद्रास  सरकार  के  सूचना

 मलयालम  के  समाचार  पत्रों  प्राय  उम्मीदवारों  से  रि
 ह ५

 साध  अ्रावदन  पत्र

 सम्यक  स्थापित  किया  था
 |

 चुनाव  करने  के  लिये  हमारे  पास  बहुत  से  उम्मीदवार
 थे  ।

 ओ  बेला यु धन  :  मेरा  ser  यह  था  कि  राजपत्रित  पदों  के  लिये  संघ-लोक-सेवा  आयोग  के  द्वारा

 विज्ञापन  क्यों  नहीं  करवाया  गया  ?

 राज  बहादुर
 :

 मैं  प्रभी  कह  चुका  हूँ  कि  इस  मामले
 में

 हमें  शीघ्रता  करनी  थी
 ।

 इन  पदों  के

 विज्ञापन  करने  के  सम्बन्ध  में  संघ  लोक-सेवा  न  को  बताने  के  हमने  छः  मास  तक  प्रतीक्षा  की

 थी  ।  इसके  चुनाव  करने  में  हमनें  सभी  मलयालम समाचार  पत्रों  से  कहा था  कि  यदि

 उनकी
 दृष्टि  में  कोई  उम्मीदवार  हो  तो  हमें  दें

 ।
 वे  भी  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  कर  सकते थे  ।

 श्री  बेलायुधन
 :

 क्या  प्रेस  सुचना  कार्यालय  की  यह  शाखा  खोलने  का  प्रस्ताव  पिछले  दो  वर्षों  से

 विचाराधीन
 था

 ?
 क्या  नियुक्ति  के  पश्चात  ही  भवन  लिये  गये थे  ?

 राज  बहादुर  :  एरणाक्लम में  प्रेस  सूचना  कार्यालय  की  शाखा  खोलने  का  निर्णय  exo

 में  ही  कर  लिया  गया  था  ।  किन्तु  उसके  च  उपयुक्त  स्थान  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  जान  पड़ती  थी  कौर

 उसमें  हमें  १९४४५  में  सफलता  मिल  सकी  ।  यह  कहना  सही  नहीं कि  पदाधिकारियों  की

 नियुक्ति  पहले  कर
 ली

 गई  थी  कौर  उसके  पश्चात्  भवन  प्राप्त  किये  गये  थे
 ।  पदाधिकारियों की  नियुक्ति

 9eyYy FT RT TS A, में  की  गई  जैसा  कि  विवरण  में  दिख।या  गया  है  ।  सहायक  सूचना  पदाधिकारी  की

 नियुक्ति  १०  १९४५५  को  की  गई  थी  ale  सुचना  असिस्टेंट  की  नियुक्ति  १  PEUY

 को  की  गई  थी  जब  कि  भवन  geXy  में  प्राप्त  किये  गये  थे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  खड़े  हो  गये  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुख्य  प्रशन  का  उत्तर  समाप्त  होते  ही  नाज़ुक  प्रशन  पूछने  वाले  माननीय  सदस्य

 अ्रपपे-श्रपने  स्थानों  पर  एक  साथ  ख़ड़े  हो  सकते हैं  ।  तत्पश्चात  मैं  देखूंगा  कि  कौन-कौन से  माननीय  सदस्य

 अनुपूरक  पुछना  चाहते  हैं  शौर  उसके  |  दूँगा  चार-पांच  प्रदान  पूछे  जाने  के

 बाद  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  खड़े  होने  का  निश्चय  करता  है  तो  उसे  प्रश्न  पूछने  के  लिये  अ्रनमति नहीं नहीं

 दी  जायेगी ।

 प्रलेख ोय  चित्र

 1*१२०१.  ठाकुर  युगल  किशोर  fas  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  2eUY  में  तैथार  किये

 गये  प्रलेखित  चलचित्रों  की  एक  सूची  सभा  पटल  पर  रखने
 की

 कृपा  करेंगे
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 विवरण

 सभा
 पटल  पर  रखा N  NNT

 जाता  है  ।  |  देखिये

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ५९  |

 ठाकुर  युगल  किशोर  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किस  आधार  पर
 ae  किस  एजेंसी

 ढारा  यह  डाक्युमेंटरी  फिल्म्स  तैयार  किये  जाते  हैं
 ?

 att  राज  बहादुर
 :

 जी  जहां  तक
 कि

 विषय  के  निर्वाचन  का  सम्बन्ध  इसमें  जितने
 केन्द्रीय

 सरकार  के  भिन्न-भिन्न  मंत्रालय
 हैं  राज्य  सरकारों  इल्म  एडवाइजरी

 बोर्ड  फिल्म  सेंसर

 रीजनल  श्राफिसेज  ate  फील्ड  पब्लिसिटी  श्राफिसेज  से  सलाह  ली  जाती  है
 ।

 मल  अग्रेजी  में
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 ठाकर  बगल  किशोर  सिह  :  औसतन  कितना  खर्चे  एक  डाक्युमेंटरी  फिल्म  तेयार  करने  पर

 पडता है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  जहां  तक  इसका  सवाल  यह  फिल्म्स  डिवीजन  जो  मिनिस्ट्री का  है  उसके

 प्रन्तगंत  ही  उनके  बजट  की  मंजरी  होती  है  उसके  प्रतिशत  ही  उनको  बनाया  जाता है  ।

 खर्चा  इनका  बताना  sat  संभव  नहीं  है  लेकिन  कोस्ट  एकाउंटिंग  ब्रांच  खुल  गई  है  उसने

 प्रिया  काम  शरू  कर  दिया  we  वह  उसका  खर्चा  भी  निकाल  सकेगी  ।

 श्री एल०  एम  ०  मिश्र  :  क्या  ऐसा  कोई  प्रलेखीय  चलचित्र  तेयार  किया  गया  है  जिसमें  यह  दिखाया

 गया  हो  कि  पहली  पंचवर्षीय योजना  के  aia  विभिन्न  परियोजनाओं की  कार्यान्वित के  लिये  जनता

 नें  सरकार  को  इस  प्रकार  सहयोग  दिया  है
 ?

 श्री राज  बहादुर  जसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हमारी  एक  योजना  है  जो  एकीकृत

 योजना  के  नाम  से  प्रसिद्ध  जिस  के  ग्रन्थ  में  समझता  यह  विशेष  बात  भी  ar  सकती

 श्र यह  बात  अवश्य  ही  संस्थानों ौर  विभागों के  मन  में  जिनका  मैं  ने  दूसरे  भ्रनुपुरक

 के  उत्तर  में  उल्लेख किया  है  |

 एन०  एम०  लिंगम  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  मंत्रालय  ने  पर्याटक  रुचि  के  स्थानों  के

 बारे  में  कुछ  प्रलेखित  चलचित्र  तेयार  किये  गये  हैं  ।  दक्षिण  भारत  के--विश्षेषकर  वहां  के  पर्वतीय

 स्थानों के  पेंट  रुचि  के  किसी  स्थान  को  इन  प्रलेखीय  चलचित्रों  के  लिये  क्यों  नहीं  चुना  गया
 ?

 श्री राज  बहादुर  में  प्रशन  को  नहीं  समझ  सका

 एन०  एम०  लिंगम  :
 भारत  के  विशेषकर  उत्तर  भारत के  पर्यटक  महत्व स्थानों  .  के

 बारे
 में  मंत्रालय  ने  कुछ  प्रलेखित  चलचित्र  तैयार  किये  हैं  ।  कुमाऊं  पहाड़ियों  प्रौढ़  दार्जलिंग  शादी  के

 बारे  में  प्रलेखीय  चलचित्र  तैयार किये  गये  हैं

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  क्या  पुछना  चाहते  हें  -?

 श्री  एन०  एम०  लिंगम
 :  दक्षिण  भारत  के  किसी  पति  का  प्रलेखित चित्र  तैयार  नहीं

 किया गया  है  ।

 महोदय  :  इस  सब  प्रस्तावना  की  क्या  भ्रावश्यकता  है
 ?

 माननीय  सदस्य  इस  प्रकार

 इन
 पूछ  सकते हूं  :  पति  स्थानों  के  बारे  में  कोई  प्रलेखीय  चलचित्र  क्यों  नहीं  बनाया  गया

 ?”

 श्री  एन०  एम०  लिंगम  :  कुछ  पर्वतीय  स्थानों  विशेषकर  हिमालय  की  पहाड़ियो ंके  पर्वतीय

 स्थानों  के  बारे  में  प्रलेखित  चलचित्र  तैयार  हुये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  ठीक  है  ।  दक्षिण  भारत  के  किसी  पर्वतीय स्थान  के  बारे  में  प्रलेखीय

 चलचित्र क्यों  नहीं  बनाये  गये  ?

 श्री राज  बहादुर  :  में  इतना  कह  सकता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  बात  कही  है  उसे  हम  ध्यान

 में  रखेंगे
 ।

 किन्तु  में  यह  भी  कहूंगा  कि  हमें  इस  बारे  में  विभिन्न  संस्थायें  मंत्रणा  देती  है
 भर

 उनके  सुझावों

 के  अनुसार  स्थान  चुने  जाते  हैं
 ।

 यहीं  दक्षिण  भारत  के  किसी  रमणीय  स्थान  सम्बन्धी  प्रलेखित  चलचित्र
 तैयार  किये  जाने  की  न्यूनता रह  गई  तो  भविष्य  में  उसका  भी  ध्यान  रक्खा  जायगा

 भिलाई  इस्पात  परियोजना

 3 *
 १२०२.  श्री  कामत

 :
 क्या  लोहा  श्र  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 इस

 समय  मिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  कितने  विदेशी  काम

 करते  हैं  ;

 मल  sat  में

 i ee  सलक
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 उन  कर्मचरियों  की  प्रत्येक  श्रेणी  को  क्या  वेतन  दिया  जाता

 क्या  एक  ही  श्रेणी  के  भारतीय  कर्मचारियों  कौर  विदेशी  कर्मचारियों को  दिये  जाने

 वाले  वेतन  के  बारे  में  कोई  भेदभाव  किया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  भेदभाव  का  क्या  कारण  है  ?

 वाणिज्य  शौर  उद्योग  तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०  :

 १७  इंजीनियर  १,  प्रमुख  विशेषज्ञ  ५,  विशेषज्ञ ६  और  द्विभाषिया  ५)  ।

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ६०  |

 तथा  भेदभाव  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  श्रभी  तक  हमारे  पास  कोई  भारतीय

 कर्मचारी  विदेशी  कमंचारियों के  समान  योग्यता  वाला  नहीं  है  ।

 att  कामत
 :  प्रश्न

 के
 भाग

 के  उत्तर  में  सभा  पटल
 पर

 रखे  गये  विवरण  के  बारे  में
 aK ok ok

 मंत्री  महोदय  सभा  को  यह  बतायेंगे  कि  इस  श्रेणी  के  अधिकारियों  को  उनके  देश  क्या

 अर्थात  रूस  इसके  समान  कार्य  के  लिये  क्या  वेतन  मिलता  है
 ?

 श्री  टी ०  टी ०  कृष्णमाचारी
 **

 *मुझे  कोई  ज्ञान  नहीं  है  |

 *

 Re  दास
 :  ये  १७  विदेशी  कितने  समय  के

 लिये  रखे  जायेंगे  शौर  कब  तक

 भारतीय  लोग  उनका  स्थान  ले  सकेंगे  ?

 श्री  ato  टी०  कृष्णमाचारी  :  विदेशी  fafers  कर्मचारी पुरा  कार्य  आरम्भ

 होने  के  एक  वर्ष  तक  रहेंगे  ।

 श्री पी०  सो०  बोस
 :  क्या  सरकार  ने  जमशेदपुर कौर  बिनपुर में  प्रशिक्षित  कोई  शिल्पी

 कर्मचारी  नियुक्त  किया  कौर  यदि  तो  इन  विदेशी  विशेषज्ञों  की  योग्यताओं  के  मुकाबले  में  उनकी

 योग्यता कैसी  है  ?

 श्री  टी०
 टी०

 कृष्णमाचारी
 :

 सरकार  ने  दिल्ली  कर्मचारी  नियुक्त  अवश्य  किये  हें  किन्तु

 बे  उच्च  श्रेणी  के  कर्मचारी  नहीं  रूसी  कर्मचारियों  झ्र ौर  भारतीय  कर्मचारियों  की  योग्यताओं

 की  समानता  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।  क्योंकि  हमारे  पास  कोई  ऐसा  उपकरण  नहीं  है  जिसके  द्वारा

 हम  उनके  ज्ञान  को  सकें  |

 श्री  किरोलिकर
 :

 क्या  इन  विदेशियों  को  किसी  प्रकार  का  श्रीवास  दिया  जाता  है  ate  यदि

 तो  क्या  उस  श्रीवास  के  लिये  उनसे  किराया  लिया  जाता  है
 ?

 श्री  टी
 ०  टी  ०  कृष्णमाचारी

 :  इस  समय  नहीं
 ।

 मुझे  मालूम  नहीं  कि  भविष्य
 में  क्या  होगा

 जब  हम  उन्हें  उचित  श्रीवास  स्थान  देंगे  ।  हमने  सोवियत  सरकार  के  साथ
 जो

 करार  किया  है  उसके

 अनुसार  इस  मामले
 पर

 बिचार  करना  होगा
 ।

 किन्तु  इस  समय  हम  उन्हें  रहने  का  स्थान  दे  रहे  हैं

 डा०  सत्यवादी :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  इन  प्लेन्ट्स  )  के  लिये  जो  लोकल  स्टाक

 लिया जा  रहा  इंजीनियरिंग अदर  टेक्निकल  स्टाफ  शिल्पी  वह  किस
 ~

 स्टेज  पर  है  ?

 श्री टी  ०  टी
 ०

 :  जितनी  गति  से  में  चाहता  हूं  उतनी  गति  से

 संतोषजनक है  ्

 तो  भी

 tae  अंग्रेजी  में

 कैनन  अध्यक्ष  महोदय  के  से  निकाल  दियां  गया  ।
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 tat  बी०  एस०  मति  :  ये  वेतन  किस  प्रकार  नियत  किये  गये  क्या  सरकार  के  साथ  बातचीत

 करके  या  इनको  भेजने  वाली  संस्था  के  साथ  बातचीत  करके  अथवा  संबद्ध  व्यक्तियों  के  साथ  बातचीत

 सक े?

 टी  ०  टी
 ०  कृष्णमाचारी  :  हमारा  केवल  सोवियत  सरकार  से  सम्बन्ध  है

 ।
 भारत  सरकार

 प्रौढ़  सोवियत  सरकार  इन  विदेशी  दिल्पिकों  को  दिये  जाने  वालें  वेतन  कौर  पारिश्रमिक  सम्बन्धी  मामले

 का  निर्णय करती  है  ।

 fort  रामचन्द्र रेडडी  :  क्या  ये  वेतन  कर  से  श  हैं
 ?

 टी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी  हां  ।

 श्री  कामत  :  क्या  दूसरी  इस्पात  रूरकेला  परियोजना  में  काम  करने  वालें  विदेशी

 राष्ट्रों  को  उतना  ही  वेतन  दिया  जाता  है  जितना  सोवियत  शिल्पियों  श्र  विशेषज्ञों  को  दिया  जाता

 अथवा  क्या  जमाने  के  शिल्पियों  को  रूसी  शिल्पियों  की  भ्र पे क्षा  अधिक  या  कम  वेतन  मिलता  है
 ?

 श्री
 टी०

 टी
 ०

 कृष्णमाचारी :  तक  मुझे  मालूम  रूरकेला  में  हमने  केवल  एक  शिल्पी

 रखा  हो  सकता  है
 एक

 या
 दो

 ate  हों
 ।

 किन्तु  हमारे
 पास  एक  टैक्नीकल  इंजीनियर  जिसका

 में  समझता  हुं  इसके  बराबर  है  |

 मंज  बनने  के  उद्योग

 PQRoy¥  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  में  गांवों  में  मुंह  बुनने  के  उद्योग  में  बहुत  से  लोग  रखे  गये

 तो  सरकार  ने  इस  कुटीर  उद्योग  के  रूप  में  इस  उद्योग  का  संगठन  बढ़ाने  के  लिये

 कदम  उठाये

 सरकार  उत्पादन  का  गण  प्रकार  बढ़ाने  के  बारे  में  गवेषणा  करवा  रही  है

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीदा  चन्द्र  )  सरकार  के  पास  ठीक  जानकारी  नहीं

 यह  समझा  जाता  है  कि  पंजाब  में  मंज  बनने  के  उद्योग  में  प्रतीक  लोग  नहीं  हैं  |

 पंजाब  सरकार  ने  ऐसी  किसी  योजना  की  सिफारिश  नहीं  की  ।

 पांव पोछ ों  कौर  दरियों  को  बनने  के  उपयुक्त  धागा  बनाने  के  लिये  हाल  ही  में  एक

 चर्खा  तयार  किया  गया  उसका  उपयोग  करने  के  प्रयोग  किये  जा  रहे

 सरदार  इकबाल  सिंह  :  माननीय  मंत्री  को  यह  बात  कहां  से  मालूम  हुई  है  कि  पंजाब  में  मुंज

 बुनने  के  उद्योग  में  प्रतीक  लोग  काम  नहीं  करते
 ?

 श्री  सिद्ध  चन्द्र  :  पंजाब  सरकार  के  उद्योग  विभाग  की  यह  सुचना  है  |

 इकबाल  क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  कांग्रेस  के  खादी  ने  बहुत  समय  पहले

 पंजाब  सरकार  को  इस  उद्योग  के  विकास  wie  गवेषणा  के  बारे  में  सिफारिश  की  थी
 ?

 श्री  चन्द्र  :  जैसा  मेंने  हमारे पास  पंजाब  सरकार से  ऐसी  कोई  योजना प्राप्त

 नहीं  हुई  है  |  उसने  हमें  बताया  है  कि  इस  उद्योग  में  प्रतीक  लोग  नहीं  लगे  हैं  ।  राज्य  सरकार

 इस  बारे  हमको  कोई  योजना  नहीं  भेजना  चाहती  ।

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  यह  पंजाब  के  किसानों  विशेष
 कर

 गांवों  या  ग्रामीण
 क्षेत्र  में

 _  रहने  वाले  किसानों  का  सहायक  उद्योग  _

 मूल  अंग्रेजी  में
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 i  सतीश  चन्द्र  :  मुंह  उद्योग  न्यूनाधिक  रूप  में  समस्त  देश  में  फैला  है  कौर  इसमें  रस्से

 चटाइयां  पायदान  बनाई  जाती  हैं  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  है  यह  केवल  कुछ  वित्तीय

 सहायता  देने  यदि  इसकी  ग्रा वश्य कता  हो  |  शायद  पंजाब  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  से  धन  मांगने

 की  कोई  झ्रावश्यकता नहीं  समझती  |

 महोदय  :  राज्य  विषयों  सम्बन्धी  राज्यों  में  पूछे  जाने  चाहियें  ।  केन्द्रीय

 सरकार  HAT  सूचना  प्राप्त  कर  सकती  इससे
 ahs

 सूचना  उसके  पास  नहीं  है
 ।

 मैं  माननीय  सदस्यों

 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वें  राज्यों  की  विधान  सभाओं  के  सदस्यों  को  ऐसे  प्रांतीय  मामलों  को  उठाने  के  लिये

 लिख  दिया  करें  |  तब  वे  यहां  इस  बात  को  उठा  सकते  हैं  कि  केन्द्र  द्वारा  उसके  लिये  कितनी  सहायता
 दी

 जा  सकती है  ।  इससे  समय  की  बचत  के  साथ  राज्य  राज्य  विधान  सभा  के  सदस्यों  इस  सभा

 के
 सदस्यों  के  बीच  सम्पर्क  भी  स्थापित  होगा  |  हम  यहां  अपीलीय  न्यायालय  के  रूप  में  नहीं  बैठे  बल्कि

 मौलिक  न्यायालय  के  रूप  में  हैं  ।

 जापान  सें  भारतीय  आस्तियां

 1*
 १२०६. श्री

 गिडवानी  :
 क्या  वाणिज्य

 ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  भ्रौर  जापान  सरकार  के  हाल  में  दोनों  देशों  के  राष्ट्र जनों

 की  सम्पत्तियों  सम्बन्धी  आस्तियों  के  निबटारे  के  प्रश्न  के  वारे  जो  गत  महायुद्ध  में  दोनों  सरकारों

 ने  भ्रपने-ग्रपने  अधिकार  में  ले  ली  कोई  पत्र-व्यवहार  gat

 यदि  तो  मामले  के  निपटारे  की  कब  तक  संभावना  है
 ?

 मंत्री  कर मरकर )  हां  ।

 जापान  सरकार के साथ  इससे  ata  निबटाने
 के  बारे  में  पत्र-व्यवहार  हो  रहा  है

 ।
 मुझे

 विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  को  इस  मामले  के  तथ्य  पूर्णतया  मालूम  हैं  इसलिये  वह  अनुपूरक  प्रश्न

 पूछना  उचित  नहीं  समझेंगे  ।

 भारतीय  कारें

 T*  Row.  डा०  रास  पूरा  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  बनाई  गई  कारों  के  निर्यात  की  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  PEYY-¥E  में  कितनी  ऐसी  कारों  का  निर्यात  किया  गया

 किन  देशों  को  उनका  निर्यात  किया  गया  कौर

 क्या  SEXE-XY  के
 लिये  इन  कारों  का  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  है  ?

 मंत्री  तथा  भारत  में  बनाई  गई  कारों  के  निर्यात

 कीਂ
 खुली  अनुमति  दी  जाती  है

 ।
 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 |

 पांच  ।

 श्रीलंका  |

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 जिन  देशों  में  यह  गाड़ियां  भेजी  गई  हैं  वहां  पर  क्या  उनको  लोकप्रिय

 ?
 माना  जाता  है और  वह  प्रगति  साबित  हुई  हैं  या  ९३

 श्री  करमरकर
 :.

 जो  पांच  गाड़ियां  भेजी  गई  हैं  वह  तो  हमारे  डिप्लोमैटिक कोर  के  भ्रांतियों

 कही
 त

 मर
 आर

 उनको  कोह  Siete]

 मंत्रीजी  में
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 श्री  एम०  त्रिवेदी :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  भारत
 में

 इन  गाड़ियों का  मूल्य  क्या  है

 site  निर्यात  करने  पर  जिन  देशों  में  यह  गाड़ियां  जाती  हैं  वहां  उनका  मूल्य
 क्या

 ग्रोवर  मूल्यों  में  जो
 अ्रन्तर

 है  उसका  कारण  क्या  है  ?

 श्री  करमरकर  :  बनाई  गई  कौर  जोड़ी  गई  तथा  निर्यात  की  गई  कारों के  सी०  के०  डी०  पुर्जों

 के  बारे  में  एक्सपोर्ट  को  ठोस  करने  के  लिये  हमने  आयात  कर  का  ७/८  तक  रिबेट  देने  का  fara  किया  है
 ।

 लेकिन  seit  इसका  कोई  नतीजा  सामने  नहीं  पाया  है  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  मेरा  प्रश्न  था  कि  कितने  दामों  में  बिकती  उसका  उत्तर  नहीं  मिला

 श्री  कर मरकर
 :

 उत्तर  इसलिये  नहीं  मिला  कि  मुझे  नोटिस  चाहिये
 |

 श्री  थान  पिल्ले
 :

 लंका  को  जो  कार  भेजी  गई  है  उसका  मेंक  कया  है  कौर  यह  कितने  मूल्यों  में

 बेची गई  है  ?

 श्री  कर मरकर
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  मेक  की  कार  निर्यात  की  गई  है
 |

 विदेशों  में

 उपभोक्ता  को  इसका  ठीक  कितना  मूल्य  देना  इसके  लिये  सुचना  की  श्रावद्यकता है  ५

 श्रीमती  कमलेन्दमति  दाह
 :

 जब  जानेवाली  गाड़ियों  पर  इम्पोर्ट  लगाये  जाते  यहां  तक

 कि  ४,००० रु०  की  गाड़ी  पर  ६,००० रु०  तक  लगाये  जाते  तो  जो  गाड़ियां  यहां  से  बाहर  भेजी

 जाती  हैं  उन  पर  श्राप  एक्सपोर्ट  ड्यूटी  कयों  नहीं  लगाते  हैं
 ?

 श्री  कर मरकर
 :

 एक्सपोर्ट  ड्यूटी
 न

 लगाने  पर  जो  गाड़ी  वहां  पर  बिकती  नहीं  एक्सपोर्ट

 ड्यूटी  लगाने  पर  उसके  बिकने  की  क्या  की  जा  सकती  है
 ?

 रामचन्द्र  रेड्डी
 :  क्या  इनमें  से  कोई  कार  न  बिकने  के  कारण  वापिस  झरा  गई  है  ?

 श्री  करमरकर
 :

 नहीं  ।  वे  बेची  जा  चुकी  हैं  कौर  उनके  वापिस  होने  का  कोई  नहीं

 राया  |  मुझे  है  वे  उनको  वापिस  नहीं  करेंगे

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी
 :

 क्या  निर्यात  की  गई  कारों  के  भ्रच्छी  तरह
 न

 चलने  के  बारे  में  कोई  शिकायत

 ars है  ?

 श्री  करमरकर
 :

 आयात  की  गई  कारों  के  बारे  में  नहीं  ।  कई  बार  मुझे  यहां  उपयोग  में  लाई

 जानेवाली  कारों  के  बारे  में  शिकायत मिली  है  ?

 श्री  परन्तु
 :

 इस  अ्रवधि  में  की  गई  कौर  निर्यात  की  गई  कारों  के  तुलनात्मक  न

 कया हैं  ?

 श्री  कर मरकर :  उनके  मूल्य  ?

 fat  पुन्नू
 :

 कितनी  area  की  गई  थीं  और  उनके  मूल्य  कया  थे
 ?

 श्री  करमरकर
 :

 कारों  का  आयात  करना  हमारी  नीति  नहीं  हम  केवल  पुर्जे  मंगवाते  हैं  ।

 दूसरे  भाग  के  बारे  में  मुझे  पूर्व  सूचना  की  ग्रा वश्य कता  है  |

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  आयात  किये  गये  पुर्जों  के  मूल्य  में  कमी  होने  के  बावजूद भी  इन  जोड़ी

 गई  कारों  के  मूल्य  में  कमी  कयों  नहीं  हुई  है
 ?

 श्री  कर मरकर
 :  उत्पादन

 लागत  अधिक  है  कौर  उत्पादन  लागत  के  भ्रनुसार  ही  कारों  का  मूल्य

 नियत  किया  जाता  है
 ।

 a
 श्री  जी०  पी०

 सिन्हा  में  जानना  चाहता  a
 कि

 मूल्य  ates  क्यों  है
 ?

 tra  अंग्रेजी  में
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 श्री  कर मरकर  हम  जो  शल्य  चाहते  हैं  उससे  मलय  अधिक  है  |

 पटसन जांच  झ्रायोग

 १२०९.  श्री  एल ०  एन०  मिश्र  :  कया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 पटसन  जांच  आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  की  दिदा  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ।

 वाणिज्य मंत्री  करमरकर  )  :  जानकारी  देने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  जाता

 2  ।  |  देखिये  परिशिष्ट ६,  अनुबन्ध  संख्या  ६१]

 श्री  एल०  एन०  सिश
 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  प्रथम  सूची  की  सिफारिश  १  के  उत्तर  की

 are  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कच्चे  पटसन  के  निकास  समूची  स्थिति  साधारणतया  संतोषजनक  रही

 है
 ।

 कौर  मैं  उनका  ध्यान  रेलवे  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  यातायात  की

 कठिनाइयां होने  के  कारण  कच्चा  पटसन  उत्तर  बिहार  से  नहीं  भेजा  जा  सका  ।  यदि  यह  स्थिति

 तो
 इस

 प्रतिवेदन  का  क्या  आधार  है  कौर  क्या  सरकार  इस  मामलें  में  अपने  मत  में  संशोधन  करने  को

 तैयार  है  ?

 श्री  कर सरकर  :  हमने  टिप्पण  में  कहा  है  कि  कच्चे  पटसन  के  निकास  की  स्थिति  हाल  के  वर्षों

 म  साधारणतया संतोषजनक  रही  है  ।  रेलवे  मंत्री  का  वक्तव्य  विशिष्ट  समय  या  विशिष्ट  स्थिति

 क
 कारण  हो  ।  मुझे  उसका  पता  नहीं  है  ।  किन्तु  यदि  माननीय  सदस्य  रेलवे  मंत्री  को  या  हम  को  कोई

 सुझाव  देना  चाहते  हैं  तो  हम  उस  पर  विचार  ।

 शनी  कल  एन०  मिश्र  :
 सिफारिश

 €  के  बारे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पटसन  के
 इस

 वायदे  के  सौदों  को  प्रोत्साहन  देना  पटसन  का  एक  प्रकार  का  फडका  बाजार  बनाना  नहीं  यदि  हां

 तो  क्या  सरकार इस  बात  को  प्रोत्साहित  करना  चाहती  है  या  इसको  निरुत्साहित  करना
 ?

 site  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  ठी  ०  कृष्णमाचारी )  :
 मामला

 wa  विचाराधीन  है  वायदा  बाजार  आयोग  इस  पर  विचार  कर  रहा  है  ।  यदि  वायदा  व्यापार  अच्छी

 तरह  चलाया  तथा  सट्टेबाजी
 न

 हो  तो  मैं  समझता  कि  सरकार  इसको  प्रोत्साहित  क्योंकि

 इससे  पटसन  «उत्पादित  करने  वालों  को  एक  नियत  मलय  मिल  जाता  है  ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  सूची  २,  सिफारिश ४  श्र  ४५  में  विनियमित विपणन  केन्द्रों  श्र

 स्टैण्ड  बाटों  रानी  का  उपबंध  दिया  गया  है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जबकि  उद्योग  अथवा  निर्माताओं

 को  सहायता  पहुंचाने  वाली  सिफारिशें  तो  प्रायः  क्रियान्वित कर  दी  गई  उत्पादकों  को  लाभ

 पहुंचाने  वाली  सिफारिशें  भी  क्रियान्वित  कयों  नहीं  की  गई  हैं
 ?

 श्री  ato  ato  कृष्णमाचारी  :  द्वितीय  भाग का  जहां  तक  सम्बन्ध  यह  मामले  राज्य  सरकारों

 से  सम्बन्धित  हैं  और  जिस  सीमा  तक  हम  इससे  सम्बन्धित  हैं  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किये  जाने  वाले  कार्यों

 के  सम्बन्ध  में  हमने  ब्योरा  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  मैँ  विंमान  में  इससे  प्रदीप  नहीं  बता  सकता
 |

 श्री  एन०  ato  चौधरी :  क्या  सरकार  जूट  उत्पादकों  को  उचित  कीमतें  दिलाने  की  दृष्टि  से

 गोदामों  की  स्थापना  का  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  टी
 ०

 टी
 ०  कृष्णमाचारी :  सहसा  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  सुझाव  पर  सरकार  सहसा  उत्तर  नहीं

 दे  सकती है  ।

 भरती  पॉंडिचेरी

 1*१२१०.  श्री  बी०  एस०  मुती
 :  कया  प्रधान  मंत्री  ५  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  ४३६  क  उत्तर  क  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  सेवा  के  विविध  संवर्गों  में  प्रनुूसूचित  ः  प्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  पिछड़ी

 मूल  wait  में
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 जाति  के  लोगों  के  स्थान  संरक्षण  के  लिये  पांडिचेरी  के  भरती  आयोग  को  अनुदेश  दिये  गये

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  हुए
 ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  के०  ac  पाण्डिचेरी  राज्य  में

 प्रभी  कोई  जातियां  seat  ख़ादिम  जातियां  शभ्रनुसूचित  जातियां  wear  भ्रनुसुचित
 steer  जातियां

 घोषित  नहीं  की  गई  हैं  प्रौढ़  न  उनकी  भरती  के  बारे  में  पॉंडिचेरी  राज्य  को  अनुदेश दिये  गये  हैं  ।

 श्री  बी०  एस०  ४»  क्या  वहां  कोई  ऐसा  दोषित  वर्ग  संस्थायें  हैं  जो  प्रतिनिधित्व
 की

 मांग

 कर  रही  हैं  शरर  यदि  तो  इनके  प्रतिनिधित्व  के  लिये  क्या  किया  गया  है  ?

 श्री  प्रनिल  के०  चन्दा  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  स्मरण  करा  दूं  कि  अभी  इन  प्रदेशों  का

 विधि  अनुसार  हस्तान्तरण नहीं  ड  कौर  फ्रांसीसी  सरकार  से  समझौते के  अनुसार  विधि
 अनुसार

 हस्तान्तरण  होने  तक  संवैधानिक  अथवा  प्रशासनिक  परिवर्तन  नंहीं  किये  जा  सकते  हैं  ।

 श्री
 ato  एस०  मृति  :  विधि  अनुसार  हस्तान्तरण  की  बात  मैं  यह  जानना  हूं

 कि
 दलित  वर्ग  at  भ्रनुसूुचित  ख़ादिम  जातियों  सहित  सभी  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  नई  भर्ती  में  नियुक्त

 करने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  अनुसूचित  शौर  शभ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों

 के  विरुद्ध  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  संभवतः  माननीय  सदस्य  अनुसूचित  कौर  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जाती

 के
 व्यक्तियों

 के  प्रति  विशिष्ट  व्यवहार
 की

 बात  कह  रहे  हैं
 ।

 जैसा  मैंने  कहा  था  विधि  अनुसार  हस्तान्तरण
 होते  ही  वहां  का  प्रशासन  अरन्य  स्थानों  की  भांति  हो  जायेगा  |

 1  श्रीमती  खींगमंन
 :

 क्या  सरकार  अनुसूचित  जातियों  कौर  भ्रनुसूचित  ates  जातियों  को  उतनी

 ही  सुविधायें  प्रदान  कर  रही  है  जैसी  हमारे  संविधान  में  कल्पना
 की

 गई  ि  जैसा  भारत  में  अन्यत्र

 किया गया  है  ?

 श्री  झा निल  के०  चन्दा :  जो  कुछ  mil  कहा  गया  है  मैं  उसे  ही  फिर  दोहरा  देता  हूं  अर्थात

 विधि  शअ्रनुसार  हस्तान्तरण  होने  तक  हम  प्रशासनिक  अथवा  संवैधानिक  परिवर्तन  नहीं  कर  सकते  हैं  |

 श्री  तिमय्या  :  क्या  मंत्रालय  को
 कम  से  कम  यह  मालूम  है

 कि
 वहां  पर

 *
 अनुसूचित  जाति

 के  व्यक्ति  हैं  र  यदि  तो  क्या  वह  उनकी  आबादी  की  पुरी  संख्या  बता  सकते  हैं  ?

 श्री  के०  चन्दा  :  मुझे  विश्वास  है  कि  अन्य  राज्यों  की  भांति  पाण्डिचेरी  में  भी  अ्रनुसूचित

 जातियां  श्र  प्रनुसुचित  भ्रादिम  जादियां  हैं  किन्तु  मेरे  पास  उनकी  संख्या  है  ।  मैंने  बताया  था  कि

 उनकी  नियुक्ति  के  लियें  प्रतिबंध  नहीं  है  लेकिन  कभी  तक  विशिष्ट  व्यवहार  नहीं  किया  जाता  है  |

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 प्रधान  मंत्री  के  इस  कथन  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  जब  फ्रांस  के  विदेश

 मंत्री  एम०  पीने  यहां  थे  तब  उनके  साथ  विधि  अनुसार  हस्तान्तरण  के  प्रश्न  पर  चर्चा  की  गई  थी  क्या

 सरकार  इस  स्थिति  में  है  कि  वह  विधि  अनुसार  हस्तान्तरण  का  शभ्रनुमानित समय  बताया  जा  सके  ।

 श्री
 अनिल

 के  चन्दा  :  सन्धि  के  मसविदे  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  प्रायः  समाप्त  हो  रही  है

 और  मैं  aren  करता  हूं  कि  उसे  शीघ्र  ही  भ्रान्ति  रूप  दे  दिया  जायगा  |

 झअल्यमीनियम  फैक्टरी

 1१२११. श्री  संगण्णा  :  क्या  वाणिज्य  प्रौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हीराकुड  बांध  योजना  में  दस  हजार  टन  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  वाली

 भ्रल्यूमीनियम
 फैक्टरी  की  स्थापना  का  निर्णय  किया  गया
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 क्या  भारतीय  अल्युमीनियम  समवाय  भारतीय  ate  कनाडियन  उद्योगों  का  संयुक्त
 प्रयत्न  है  कौर  उसे  संयन्त्र  स्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  गई

 क्या  प्रस्तावित  संयन्त्र  को  कार्य  आरम्भ करने  के  लिये  हीराकुड  योजना  से  २०  हजार

 किलोवाट  विद्युत  दी

 संयन्त्र  द्वारा  उत्पादन  आरम्भ  करते  समय  न्यूनतम  विद्युत  शक्ति  कितनी  कौर

 संयन्त्र कब  तक  उत्पादित  आरम्भ  करेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  :  शर  हां  ।

 कौर  अनुमान हैं  कि
 संयन्त्र

 को  २५,०००  किलोवाट  न्यूनतम  चाहियें  ।  यह

 शक्ति  ह्वीराकुड  विद्युत  योजना  से  प्राप्त  करने  का  विचार  है  |

 (=)  १९५७
 के

 मध्य
 के

 खास-पास
 जब  कि  एल्युमिनियम  उत्पादन

 के
 लिये

 fra
 उपलब्ध  हो

 जाने  की  संभावना  है  यह  फैक्टरी  उत्पादन  आरम्भ  करेगी  |

 fart  संगण्णा
 :  इसमें  भारतीय

 साथ  भ्र ौर  विदेशी  सार्थ
 की

 पूंजी  का  क्या  अनुमान  है  ।

 श्री
 :  हीराकुड  प्रदेश  में  संयन्त्र  स्थापित  करने  वाला  सार्थ  एक  पुराना  ग्रोवर  प्रतिष्ठित

 साथ  है
 ।

 जहां
 तक

 हमारी  जानकारी  है  इसमें  लगभग  ६०  प्रौढ़
 ४०

 का  ननपाह चक  है  ।

 श्री  आर०  पी०  सरकार को  हीराकुड  में  ऐसी  कौन  सी  विशेषतायें  नजर  गनाई  कि  उन्होंने

 वहां  फैक्टरी  बनाने  का  निर्णय  किया  झर  यदि  विद्युत  उपलब्धि  ही  इसका  कारण  है ंतो  सरकार

 नंगल  में  इस  प्रकार  की  फैक्टरी  की  स्थापना  पर  विचार  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इसके  उत्तर  की  झ्रावस्यकता नहीं  है  ।  तुंगभद्रा  सब

 ग्रलग-म्रलग  हैं  |

 श्री  जागड़े  :  कया  सरकार  कोरबा  में  अ्रल्यूमीनियम  फैक्टरी  की  स्थापना  का  विचार  रखती है

 तथा  यह  कब  स्थापित  की  जायेगी  ?

 Tatt  कानूनगो
 १  इस  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  पी०  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  एल्युमिनियम  फैक्टरियां  खोली a.

 जा  रही  हैं
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 हमें  ज्ञात  नहीं  है
 ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है
 कि

 विन्ध्य  प्रदेश  में  बाक्साइट  की  बहुत

 बड़ी  खानें  हूँ  जिससे
 कि  श्रल्यूमीनियंम  बनता है  ?  क्या  मंत्रालय  इस  बात  पर  विचार  कर  रहा  a  हैं

 कि  जहां  बाक्साइट  fey  मात्रा  में  पाया  जाता  वहां  पर  भी  ऐसे  कारखाने  खोले  जायें  ।

 श्री  कानूनगो
 :

 हिन्दुस्तान  में  बहुत  जगह  पर  बाक्साइट  मिलता  है  लेकिन  कुछ  जगहों  पर  कम

 दाम  में  मिलता है  ।

 श्री  नदी  एस०  ए०  चेट्टियार  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  कोई  गैर-सरकारी  are  किसी  विदेशी

 सार्थ  के  सहयोग  से  इंस  की  स्थापना  कर  रही  है  ।  कया  एल्युमिनियम  सरकारी  क्षेत्र  में  नहीं  है  |

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  elo  Sto  कृष्णमाचारी  )
 :

 ऐसा

 हो  सकता  है  किन्तु  मेरे  विचार  में  सभी  तक  नहीं  है  ।  किन्तु  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  कि  विद्यमान साथ

 कार्य
 नहीं  कर  सकती  |

 ——  eee

 मूल  ait  में
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 सेंसर  में  राम  को  सीजन

 1*१२१९२.  श्री  सादिया  गौडा  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रति  वर्ष  कितनी  मैसूर  रेशम  छीजन  का  उत्पादन  होता

 मैसूर  कताई  रेशम  फैक्टरी  उसमें  से  कितने  काम  में  लाती

 शेष  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाता  कौर

 क्या  सरकार  कताई  सम्बन्धी  रेशम  फैक्टरी  का  प्रसार  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 उत्पादन  मंत्री  Fo  सी ०  :
 लगभग  ७  लाख  पौंड

 यद्यपि  मैसूर  स्पेन  सिल्क  मिल्स  लिमिटेड  चन्नापटना  में  ८  लाख  रेशम  की  सीजन  का

 प्रतिवर्ष  उपयोग  में  लेने  की  क्षमता  है  किन्तु  वर्तमान  में  यह  केवल  2  ,  ५७,०००  पौंड है  ।

 अतिरिक्त  परिमाण  के  निर्यात  की  अनुमति दे
 दी  जाती  है  |

 विंमान  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 एन०  राबिया  :  क्या  मैसुर  सरकार  ने  चन्नापटना  में  रेशम  उद्योग  के  विकास  के  लिये इस

 फैक्टरी  को  वित्तीय  साहतया  की  मंजूरी  के  लिये  कोई  भ्र भ्या वेदन  अ्रथवा  सिफारिशें  भेजी  हैं

 के०  सो०  रेड्डी  :  मुझे  किसी  ऐसे  प्रस्ताव  का  स्मरण  नहीं  है  किन्तु  में  इस  पर  ध्यान  दंगा  ।

 श्री  मीडिया  गाडा  :  भारत  में  अन्य  किन-किन  भागों  में  रेशम  की  छीजन  का  उत्पादन  होता

 है  ?  क्या  यह  सच  है  कि  सम्पूर्ण  भारत  में  कती  हुई  रेशम  के  उत्पादन  की  चन्नापटना  में  ही  केवल  एक

 mace

 श्री  के०  सी ०  रेड़ी  :  हमारे  पास  चन्नापटना में  ही  केवल  एक  फैक्टरी  ।
 मसूर  राज्य  क

 अतिरिक्त  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  रेशम  की  छीजन  उपलब्ध  है  ।

 श्री  मादिया  गौड़ा
 :  इस  बात  को  दृष्टिगत करते  हुए  कि  वृद्ध  मात्रा  में  उपयोगी  सामान  बिना

 किसी  काम  में  लिये  नष्ट  कर  दिया  जाता  है  क्या  सरकार  रेशम  की  सीजन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण

 करने  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री  के०  सी०  रेड़ी  :  यह  व्यापक  प्रशन  है  तथा  वर्तमान  स्थिति  में  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  जा

 सकता है  ।

 महोदय  :  दूसरा  प्रशन  ।

 श्री  तिम्मय्या  :  में  भी  प्रइन  पूछना  चाहता  हं  ।

 श्रिया  महोदय  :  में  उन्हें  प्रश्न  पूछने
 की

 अनुमति  देता  हूं
 ।

 किन्तु  अपवाद  रूप  में  ।

 तिम्मय्या  :  क्या  मैसुर  राज्य  में  रेशम  कातने  की  कोई  ऐसी  फैक्टरी  है  जो  बन्द  कर  दी  गई

 थी  तथा  क्या  सरकार  के  पास  उसे  चाल  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 श्री  के०  सी०  रेड्डी  मसूर  राज्य  में  भूतकाल  में  किन्हीं  कारणों  से  फैक्टरी  ने  काम  बन्द  कर
 1

 होगा
 ।
 में  माननीय  सदस्य  को  बता  दूं

 कि
 जहां

 तक
 मुझे  मालूम  है  सरकार  कते  हुए  रेशम  की  फैक्टरी

 गी  प्रबन्ध  व्यवस्था  लेने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 चाय का  निर्यात

 ay
 [*

 १२१३.  ठाकुर  लक्ष्मण fag  नया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ee  ees
 (=)

 उत्तर  भारत
 तथा

 दक्षिण
 भारत

 द्वारा  १६५५-५६  में  निर्यात  की
 गई

 चाय
 की  अर

 hat  wast  में
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 क्या  विदेशों  में  भारतीय  चाय  की  मांग  संतोषजनक  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर  अप्रैल-जनवरी  PEYY-UE  में  उत्तर  भारत  कौर

 दक्षिण  भारत  से  VW, YR XE,GRO  शर  ६,०४,२३,६७३  पौंड  चाय  का  निर्यात  किया

 गया  था  |

 जी  at

 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चालक
 :

 क्या  सरकार  पंजाब  के  कांगड़ा  जिले  कौर  जम्मू  और  काश्मीर

 राज्य  में  चाय  की  खेती  के  क्षेत्र  को  बढ़ाने  की  प्रावश्यर्कता  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  करमरकर  :  कांगड़ा  sie  जम्मू  शर  काश्मीर  के  सम्बन्ध  में  मुझे  पूर्व  सूचना  चाहिये  ।

 श्री  एन०  एम०  लिंगम
 ६

 क्या  यह  सच  है  कि  जहाज  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  आस्ट्रेलिया

 शर
 न्यूजीलैंड  में  चाय

 कम
 भेजी  जाती  है

 ?
 मैं  जानता  हूं

 कि
 श्रीलंका  की  चाय  आस्ट्रेलिया  शीघ्र  पहुंचती

 है  जब  कि  हमारी  चाय  के  पहुंचने  में  तीन  महीने  लग  जाते  हैं
 ।

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 श्री  कर मरकर
 :

 में  किसी  भी  स्थान  पर  जानें  के  लिये  जहाज  सम्बन्धी  कठिनाई  से  अवगत

 नहीं हूं  ।
 ।

 श्रीमती  खोंगमेन
 :

 माननीय  मंत्री  ने  चाय  की  जिस  मात्रा  का  aly  उल्लेख  किया  है  क्या  उसमें

 भारत  के  पूर्वी  भाग  राज्य  का  चाय  का  निर्यात  भी  सम्मिलित  है  ?

 श्री  करमरकर  :  मैंने  उत्तर  भारत  कौर  दक्षिण  भारत  दोनों  के  लिये  कहा  था

 ग्रासिम  उत्तर  भारत  में  सम्मिलित  है  |

 श्री  बेलायुधन
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  चाय  प्रसार  बोर्ड  द्वारा  विदेशों  में  प्रोपेगेंडा

 की  क्या  अवस्था  है  तथा  प्राय  देशों  में  हमारी  चाय  को  अ्रधघिक  मुनाफे  पर  बेचने  के  लिये  कुछ  किया

 जा  सकता  है  क्योंकि  मलाया  भ्र  दूसरे  देशों  से  इस  दिशा  में  cha  स्पर्द्धा  है  ?

 tet  करमरकर  :  विदेशों  में  प्रोपेगेंडा  के  लिये  चाय  पैदा  करने  वाले  अनन्य  देशों  के  साथ  सह

 सब  से  उत्तम  मार्ग  है  ।  श्रीलंका  ने  श्र  हमने  एक  योजना  बनाई  है  जिसके  अनुसार  चाय  के  मामले  में

 हम  एक  दूसरे  की  स्पर्द्धा  नहीं  करते  हैं  इससे  विश्व  में  चाय  की  खपत  अनि वा यें  रूप  में  बढ़ेगी  |

 श्री  बेलायुधन  :  प्रोपेगेंडा
 की  क्या  दशा  है

 ?
 वह  किस  प्रकार  चल  रहा  है

 ?

 श्री  कर मरकर  :  यह  भली  भांति  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  पुन्नू
 :

 क्या  १९५५-५६  के  उत्तरवर्ती  भाग  में  भारतीय  चाय  की  कीमतों  में  कुछ  गिरावट

 प्रा  गई थी
 ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०*टी०
 :

 चाय

 की  कीमत  में  गिरावट  गई  थी  |

 श्री  परन्तु
 :

 इसके  कारण  क्या

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  इसके  कई  कारण  हैं  वंशिक  रूप  में  alan  उत्पादन ब्रिटेन

 में  ऋण-निरुत्साहीकरण  |  इसका  एक  कारण  यह  भी  था  कि  हमने  पहले  की  भांति  चाय  ब्रिटेन

 में  न  भेजकर  भारत  में  ही  उसकी  अधिकांश  मात्रा  की  नीलामी  का  अनुरोध  किया  ।

 fait  हेम  राज
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 खाद्य  अपमिश्रण  अघिनियम  के  अधीन  चाय  में  रंग
 न

 देने

 के  परिणामस्वरूप  अफगानिस्तान  में  भारत  की  हरी  चाय  का  बाजार  कम  हो  रहा  है  ?  इस  कठिनाई को

 टूर  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  _.  a  पा

 मूल  wash  में



 गुरुवार  अपील  1%  मौखिक  उत्तर  ESA

 श्री  करमरकर  :  अफगानिस्तान  में  निर्यात  की  कमी  के  लिये  मुझे  पूवे  सूचना  चाहिये
 ।

 दूसरे  प्रशन

 के  बारे  चाय  में  मिलावाट  रोकने  के  लिये  कुछ  नियम  बनाये
 गये

 थे
 कौर

 हमारा  विचार  है  कि  हरी

 चाय  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाई  है  ।  जैसा  मैंने  कुछ  समय  पहले  इस  सभा  में  कहा  था  हमने  पंजाब  सरकार

 को
 इस  मामलें  में  कानूनी  कार्यवाही  करने  से  मना  करने  की  सलाह  दी  थी

 ।
 हमारी  श्राश्षा

 है  कि  यह  हल

 at  जायेगी  |

 श्री  बेलायुधन
 :

 कया  भारत  ्रन्तर्राष्ट्रीय  चाय  प्रसार  बोर्ड  का  सदस्य  भारतीय  चाय  के

 प्रोवैगेण्डा  के  लिये  वह  कुछ  कर  सका  है  श्रथवा  क्या  वह  विदेशों  में  भारतीय  चाय  की
 खपत  के  माग  में

 बाधा  है
 ?

 ब्रिटेन  शर  दूसरे  देशों  में  कौन  सा  संगठन  है
 ?

 श्री  करमरकर  :  मैं  प्रिया  पहले  वाला  उत्तर  दोहरा  दू  ।  हमने  इस  विषय पर  खूब  विचार

 किया  है  हमारा  विचार  है  कि  विदेशी  बाजारों  में  भारतीय  चाय  की  संवृद्धि  का  सर्वोत्तम  माग  अरन्य

 चाय-उत्पादक  क्षेत्रों  अ्रथवा  देशों  से  सहयोग  है  |  फिर  हमारी  यह  प्रसाद  नहीं  है  कौर
 न

 यह  उचित  शारिवा

 व्यावहारिक  है  कि  सबको  छोड़कर  केवल  भारतीय  चाय  के  बारे  में  ही  कहते  फिरें  |  समस्त  चाय  उत्पादक

 देश  एक  संगठन  उदाहरणार्थ  अमेरिका  में  एकत्रित  हो  गये  कौर  हमारा  विचार  है  कि  भारतीय  चाय  की

 हित  संबंधी  के  लिये  यही  सर्वोत्तम  उपाय  है  ।

 वनस्पति घी  कौर  तिलहन

 RRR
 at  प्लन  सिह

 :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पिछले  कुछ  महीनों  से  वनस्पति  घी  कौर
 तिलहन  के

 मलय  बराबर  बढ़

 रहे  ‘aie

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं ?

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर

 मूल्य  बढ़ने  का  कारण  वर्ष  की  अपेक्षा  Weee  के  दौरान  में  मूंगफली का  कम

 उत्पादन  है  ।  फसल  बोते  समय  सौराष्ट  पर  गजरात  में  प्रतिकूल  परिस्थितियों  गत  दिसम्बर  में

 दक्षिण  भारत  में  जो  तूफान  था  उसके  कारण  मूंगफली  तथा  प्राय  फसलों  को  जो  हानि  पहुंची  थी  उस

 कारण  उत्पादन  कम  दुश्  था  |  उत्पादन  शुल्क  लगाने  के  फलस्वरूप  भी  मूल्य  बढ़  गया  है
 |

 झूलन  सिंह  :  क्या  कारण  है  कि  ग्रामोद्योग  बोर्ड  ने  तेलों  का  वही  मूल्य  रख  छोड़ा  है  जो  कुछ

 महीनों पहले  था  ?

 श्री  कर मरकर  :  में  समझता  हूं  कि  वे  किसी  सिद्धांत  के  आधार  पर  काय  करते  हें जिसका पालन

 करना  साधारण  व्यवसायी  के  लिये  आवश्यक  नहीं  है  ।  साधारण  व्यवसायी  अन्य  बहुत  सी  बातों  पर  भी

 निर्भर  रहता  है  ।  वह  चाहता  है  कि  उसे  मलय  तथा  ग्न्य  इसी  प्रकार  की  वस्तुयें  मिलें  ।  जहां  तक

 में  जानता  हूं  कि  ग्रामोद्योग  बोर्ड  का  उत्पादन  व्यय  लेखांकन  होता  तैयार  उचित  मुल्य  पर

 ही  उस  तेल  को  बेचते  हैं  ।

 सेठ
 गोविन्द

 दास  :  क्या  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  वेजिटेबल  श्रायल  की  कीमत

 इसलिये  भी  बढ़  रही  है
 कि

 वह  शुद्ध  घी  के  साथ  खूब
 मिलाया  जाता  है  उस  रूप  में  बहुत  कम

 बिकता  है  कौर  क्या  इस  हालत  में  उसका  जमाया  जाना  बंद  करने  का  या  उसको  रंग  देने  का  कोई  प्रयत्न

 हो  रहा है  ?

 श्री  करमरकर  :  इस  विषय  में  बार-बार  सभा  में  प्रस्ताव  प्रा  चका है  कौर  उस  पर

 विवाद  भी  हो  चुका  हैं  र  उसमें  माननीय  सदस्य  ने  भी  हिस्सा  लिया  है  कौर  श्रगर  वह  रंग  देने  के  बारे

 AAI  में

 M33LSD-2



 ११६८
 मालिक  उत्तर  ५  PENS

 में  फूड  एंड  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  ak  कृषि  मंत्रालय  से  पूछें  तो  शायद  उन्हें  कुछ  पता  लग  सके
 कि  ag  मिनिस्ट्री (  मंत्रालय मंत्रालय )  वेजिटेबल  घायल  में

 मिलाने
 के  लिये  कोई  उपयुक्त रंग

 तलाश  कर  सकी  है  कि  नहीं  ।

 श्रीमती  जयश्री  :  कया  बहुत  भ्रमित  मात्रा  में  तेल  का  निर्यात  किया  जाता  है
 ?

 श्री  करमरकर  :  तिलहन  का  प्रतीक  मात्रा  में  निर्यात  नहीं  किया  जाता  ।  कुछ  सीमित  sal

 चुनी  हुई  मूंगफली  की  कुछ  तथा  सरसों  कौर  नाइजर  के  बीजों  को  छोड़कर  नियंत्रित  किस्म  के

 wea  दूसरे  बीजों  का  निर्यात  रोका  जा  रहा  है  |  अ्रन्तर्देशीय  कौर  उत्पादन ile  को  देखते

 हुए  तेल  के  निर्यात  के  बारे  में  समय-समय  पर  नीति  निश्चित  की  जाती  है  ।  इसलिये  इस  सम्बन्धी  नीति

 समय-समय पर  बदलती  रहती  है  ।

 दामोदर  घाटी  परियोजना  में  श्रमिकों  का  वेतन

 1*  १२१७.  ठाकर  युगल  किशोर  सिंह
 :

 कया  सिचाई  कौर  विद्युत्  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 दामोदर  घाटी  परियोजना  की  पंचेंट  परियोजना  में  स्त्री  मजदूरों को

 पुरुषों  के  बराबर  काम  करने  पर  भी  वेतन  कम  दिया  जाता  श्र

 यदि  तो  वेतन  स्तरों  में  यह  प्रकार  क्यों  रखा  है
 ?

 1  सिचाई  शौर  बिद्युत  उपमंत्री  जी  नहीं  ।

 यह  प्रदान  नहीं  उठता  |

 एन०  ato  चौधरी  :
 बया  स्त्री  site  quail  के  वेतन  में  यह  भ्रन्तर  केवल  दामोदर  भारी

 परियोजना  के  पंचेट  पहाड़ी  परियोजना  में  ही  waar  अन्य  परियोजनाओं  में  भी  यह  भेद  रखा  जाता  है  ?

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  में  उत्तर दिया  है  ।  माननीय  सदस्य  भी  यह  मान

 रहे  हैं  कि  वहां  भ्रातृ  है
 ।

 युगल  किशोर  सिंह  :  पुरुष  श्रमिक  तथा  स्त्री  श्रमिक  को  अलग-शहरग  कितना  वेतन  दिया

 जाता
 है

 श्री  हाथो  :  कोई  wea  नहीं  है
 ।

 महोदय  :  पुरुष  श्रमिक  को  जो  कुछ  दिया  जाता  है  वही  स्त्री  श्रमिक  को  भी  दिया  जाता है  ।

 और  पूछने  की  मैं  प्राज्ञा  नहीं  दूंगा  ।  यदि  वहू  बताना  चाहतें  हैं  कि  पुरुष  ake  स्त्री  श्रमिकों  में  प्रकार

 है  तो  मैं  कहूंगा  कि  उनमें  कोई  प्रकार  नहीं  है
 ।

 वह  फिर  पूछ  रहे  हैं  कि  क्या  वेतन  दिया  जाता
 क  ०

 युगल  किशोर  सिंह
 :  यदि  वें  वेतन  सम्बन्धी  देते  हें  तो  यह  पता  चल  जायगा कि

 उनके  वेतन  में  प्रस्तर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  इस  बात  का  कोई  प्रमाण है  कि  यह  वक्तव्य

 गलत  है  तो  वहू  सभा  का  ध्यान  इसकी  कौर  आकर्षित  कर  सकते  हैं
 ।

 श्री  बे लाय धन  :  क्या  माननीय  मंत्री  जी  यह  बता  सकते  हैं  कि  एक  ही  काम  के  लिये  स्त्री  ak

 पुरुष  श्रमिकों  को  एक  सा  वेतन  मिलता  है
 ?

 हमारा  sea  यह  है  ।  मुझे  बताया गया  है  कि  वेतन  में

 है

 श्री  हाथी  :  दामोदर  घाटी  परियोजना से  मुझे  यह  सूचना  मिली  है  कि  वेतन  में  अन्तर  है  ।  प्रवीण

 कर्मचारियों को  १२०  प्रवीण  कर्मचारियों  को  ७५  रुपये  श्र  कर्मचारियों को  ६०

 रुपये  प्रतिमास  वेतन  मिलता  है  ?
 यह  वेतन  पुरुष  कौर

 स्त्री
 दोनों

 के
 लिये लये  एक  ही

 क के  २1  सा  दामोदर घाटी

 परियोजना ने  यह  सूचना  दी  है  ।

 want  में



 ५  PENS  मौखिक  उत्तर  P2EE

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  जहां  तक  मैं  जानती  दो  प्रकार  की  श्रेणियाँ  हैं  जिनमें  स्त्रियां  कार्य

 करती  हैं  |  उनमें  से  एक  श्रेणी  पलकों  की  है  भ्र  दूसरी  प्रवीण  श्रमिकों  जो  वहां
 बिजली

 तथा

 दूसरी  परियोजनाओं में  कार्य  करती  ये
 श्रमिक

 ठेके  पर
 कार्य  करते हैं  ।  क्या  ठेकेदार  दिये  )

 बनाते  समय  स्त्रियों  के  लिये  भी  समान  वेतन  लेते  हैं  किन्तु  भुगतान  करते
 समय  स्त्रियों

 को  पुरुषों  की

 भ्र पे क्षा कम  वेतन  देते  हैं  ?

 हाथी  :  मेरा  उत्तर  तो  दामोदर  घाटी  परियोजना  के  विभागीय  कर्मचारियों  के  बारे  में  ही  था
 ।

 ठेकेदार  तो  फुटकर  काम  के  लिये  भराते  हैं  ।  वे  जो  काम  करते  हैं  उस  कुल  काम  के  लिये  उन्हें  भुगतान  किया

 जाता है  ।  कौर  जितना  वे  ्  करते  हैं  उतने  के  लिये  ही  उन्हें  भुगतान  किया  जाता  है
 ।

 भिलाई  इस्पात  परियोजना

 1*१२१८.  श्री  कामत  :  व्या  लोहा  प्रौढ़  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भिलाई  इस्पात  परियोजना के  कार्यान्वित  करने  के  परिणामस्वरूप  भिलाई
 के

 खास-पास

 के  अब  तक  कितने  व्यक्ति  विस्थापित  किये  जा  चुके

 उनके  प्रतिकर  अथवा  पुनर्वास  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किये गये

 क्या  दिये  गये  पर्याप्त  प्रतिकर  ली  गई  भूमि  के  लिये  दिये  गये  प्रतिकर के
 बारे

 में  प्र भ्या वेदन  दिये  गये

 यदि  तो  उसके  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  टी०
 टी०  :

 तथा  जैसा  कि  झ्राजकल  विचार  है  उसके  संयन्त्र  शौर  नगर  बसाने  के  लिये  १४,०००  एकड़

 भूमि  शीघ्र  ही  अजित  की  जायेगी  ।  जिसमे ंसे  लगभग  ३,६००  एकड़  भूमि  में  खेती  नहीं  होती  है  भ्र ौर

 १०,४००  एकड़  भूमि  में  खेती  होती  है  ।  ३,५००  एकड़  भूमि  पर  खरीफ
 की

 फसल  कट  जाने  के  बाद
 a

 तक  कब्जा  कर  लिया गया  है  ।

 हरजीत  की  जाने  वाली  भूमि  में  १२  गांव  होंगे  और  ऐसा  प्रकार  है  कि  इस  भ्रजेंन  के  परिणामस्वरूप

 लगभग  १,२००  परिवारों की  सम्पत्ति  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  अरब  तक  किसी  मकान  का  कोई  नहीं  किया

 गया  है  किसी  परिवार  के  विस्थापित  करने  का  कोई  प्रशन  नहीं  उठता  ।  जिन  व्यक्तियों  की  भूमि

 हरजीत  की  जा  रही  है  उनको  प्रेरित  भुगतान  करने  के  लिये  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  झ्रावश्यक  निधि  दे

 दी  गई  है

 |
 यह  भी  विचार  है  कि  परियोजना  में  रिक  से  अधिक  इन  प्रामनिवासियों  को  काम  दिया

 तथा
 जिन  ग्रामीणों की  भूमि  की  जाने  वाली  है  उनकी  से  कुछ  स्थानीय

 नेताओं  ने  कुछ  भ्रम्यावेदन  दिये  थे  ।  अर्जन  के  विरुद्ध  तो  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  है  किन्तु  प्रतिकर  की  दर

 बढ़ाने  के  लिये  प्रयत्न  किये  गये  हैं
 ।

 दूर  के  उप  कमिश्नर  जिनसे  इन्होंने  भेंट  की  उन्हें  बताया  है  कि

 भूमि  sort  का  कार्य  नियमित  रूप  से  कौर  उसके  प्रतिकर  का  मूल्यांकन  भूमि  भ्र जैन  पदाधिकारियों

 द्वारा किया  जायगा

 श्री  कामत  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  प्रशासन  दे  सकेंगे  कि  भिलाई  परियोजना  क्षेत्र  के  उन  सभी

 विस्थापित  स्त्री  श्र  पुरुषों  को  जो  शारीरिक  रूप  से  ठीक  भिलाई  परियोजना  में  कार्य  दिया  जा

 सकेगा ?

 श्री  टी०
 टी

 ०  कृष्णमाचारी
 :

 शब्द  से  माननीय  मंत्री  का  कया  झा शय  है  यह  स्पष्ट

 रूप
 से

 मैं  नहीं  समझ  सका
 ।

 परियोजना  क्षेत्र  में  हम  लोगों  को  काम  पर  लगा  सकते  हैं  जितने  प्रतीक

 से  अधिक  व्यक्तियों  को  हम  काम  पर  लगा
 सफर में इतने सतर, पुरणों  कोह मर काम  हिया

 मूल  अंग्रेजी  में



 ११७०  AUD  CELE

 श्री  जांगड़े  :  क्या  यह  सच  है  कि  दामोदर  घाटी  परियोजना  अथवा  रूरकेला  जैसे  विभिन्न  क्षेत्रों

 के  भूमि  स्वामियों  को  जो  प्रतिकर  दिया  गया  है  वह  इस  क्षेत्र  के  किसानों  को  दी  गई  क्षतिपूर्ति  से  बहुत

 प्रतीक  है
 ?

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  दामोदर  घाटी  परियोजना  के  बारे  में  तो  मझे  ज्ञात  नहीं  है  |

 केला  में  जो  प्रतिकर  दिया  गया  है  उसकी  ster  भिलाई  में  दिया  गया  प्रतिकर  बहुत  भ्रच्छा  है  ।

 किलोलीटर
 :  कुछ  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  गत  भ्रक्तुबर  में  भूमि  खड़ी  फसल  के  साथ  ले  ली

 गई  थी  ।  किन्तु  प्रतिकर  ath  तक  नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  प्रतिकर  क्यों  नहीं  दिया  गया  है
 ?

 टी ०  टो ०  कष्णमाचारी  हमने  निधि  का  प्रबन्ध  कर  दिया है  |  यह  प्रश्न मध्य  प्रदेश

 सरकार से  करना  चाहिये  |

 श्री  परन्तु  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  क्षतिपूर्ति  की  राशि  निश्चित  करते  समय  केवल  इसी

 बात  कि  उस  क्षेत्र  में  भूमि  का  मूल्य  कया  ध्यान  में  नहीं  रखा  जायगा  अपितु  यह  भी  ध्यान में  रखा

 जायगा  कि  किसान  श्रपनी  भूमि  के  बराबर  भूमि  किसी  दूसरे  क्षेत्र  में  उस  धन  से  खरीद  सके
 ?

 क्या  ऐसा

 ध्यान रखा  जायगा  ?

 टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  भारत  सरकार  इसके  लिये  कोई  विधि  नहीं  बनाती  ।  जीत  की  गई

 कमी  का  मूल्यांकन करने  के  लिये  प्रचलित कमी  अधिनियम  एवं  उसकी  क्रियाएं  हैं  प्रौढ़  उन्हीं

 के  अनसार  भूमि  का  मूल्यांकन  किया  जाता  है  ।  अधिनियम  में  प्रतीत  करने  की  भी  व्यवस्था है  ।

 सही  प्रक्रिया  लाग  होगी  ।  मैं  इस  मामले  के  भ्रामक  पहल  पर  नहीं  जाऊंगा

 श्री  कामत  :  मननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  भूमि  अरजन  के  बारे  में  उन्हें  शिकायतें  एवं  अभ्यावेदन

 मिले हैं  ।  क्या  उन  भ्रभ्यावेदनों  में  यह  बताया  गया  है  कि  प्रतीत  की  गई  भूमि  के  लिये  जो  प्रतिकर  दिया  गया

 है  वह  कमी  की  बाजारू  मूल्य  की  एक  चौथाई  एक  तिहाई  है
 ?

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  न  तो  मुझे  शिकायतें  मिली  हैं  कौर  न  में  इस  स्थिति  में  हं  कि

 शिकायतें  मुझे  मिलें  ।  शिकायतें  उन  भ्र धि कारियों  को  मिली  हैं  जो  इस  मामले  की  देख-रेख  करते  हैं  ।

 नीय  सदस्य  के  इस  कथन  से  कि  वह  मूल्य  एक  तिहाई  प्रथम  एक  चौथाई  में  सहमत  नहीं  हं  ।  वास्तव

 मेरा  व्यक्तिगत  विचार  यह  है  कि  रूरकेला  में  जो  प्रतिकर  दिया  गया  है  उसकी  तुलना  में  यह  उचित

 है
 किन्तु  यह  एक

 ऐसा
 मामला

 ह
 जिसकी  जांच  उपयुक्त  पदाधिकारी  द्वारा  की  जानी  चाहिये  इसके

 बारे  में  में  कुछ  भी  नहीं  कह  सकता  हूं
 ।

 बर्मा  से  प्रत्यावतित  भारतीय

 +*
 १२१९.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५५  के  दौरान  में  बर्मा  से  भराये  प्रत्यावर्तित  भारतीयों  की  कुल  संख्या  कितनी

 उनके  प्रत्यावहन  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  श्र  प्रत्यावर्तन  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  ने

 उन्हें  क्या  सहायता दी  है  ?

 Peuy  दौरान में  बर्मा  से उपमंत्री  अनिल  के०

 ४४५  भारतीयों  का  प्रत्यावहन  किया  गया  है
 ?

 जब  कोई  भारतीय  नागरिक  wear  aa  किसी  दूसरे  कारण  से

 निराश्रित  भ्र वस् था  में  बर्मा  में  फंस  जाता  है  भारत  जाने  के  लिये  उसके  पास  समुद्र  यात्रा  के  लिये  कुछ

 भी  पैर
 पैसा  नहीं  रहता  उसे

 निःशुल्क  यात्रा-पत्र  प्रमाण-पत्र  भार भारत  वापस $$  em

 मूल  अंग्रेजी  में



 ४५  EUS  लिखित  उत्तर  ११७१

 जाने  के  लिये  जारी  कर  दिये  जाते  हैं  कौर  स्थानीय  जहाजी  समवाय  के  द्वारा  सरकारी  खर्च  पर
 उसे यात्रा

 के  लिये  टिकट  खरीद  दिया  जाता  है  साथ  ही  में  ऊपरी  खर्चे  के  लिये  कौर  भारत
 के  निकटतम  बन्दरगाह

 स्थान  से  अपने  निवास  स्थान  तक  पहुंचनें  के  लिये  यदि  श्रावश्यकं  होता  है  तो  कुछ  रुपया  दिया  जाता  है  ।

 इकबाल  सिंह
 :  बर्मा से  भारत  वापस  लोगों  को  बुलाने  के  क्या  कारण  हैं

 ?

 श्रिया  महोदय
 :

 उन्होंने  कारण  बतला  दिये  हैं
 |

 इकबाल  सिंह  :  क्या  यह  सच  है  कि  उन्हें  स्वदेश  इसलिये  बुलाया  जा  रहा  है  कि  उन्होंनें

 अ्रपने  नाम  दर्ज  नहीं  कराये  थे  बर्मा  में  संचार  तथा  यातायात  की  सुविधाओं  शादी  की  कमी के

 q  अपना  नाम  दर्ज  नहीं  करा  सके  ?

 श्री
 अनिल

 के०  चन्दा  :  पंजीयन  का  उनके  निराश्रित  होने  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 ।

 ~  ~  fat  बी०  एस०  मुक्ति  :  क्या  इन  CY  व्यक्तियों  में  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  इस  कारण  स्वदेशी  वापस

 भेजे  गये  कि  बर्मा  सरकार  उन्हें  भेजना  चाह  रही  थी  ?

 श्री  प्रनिल  के०  चन्दा  :
 इन

 ४५
 मामलों  में  से  प्रत्येक  के  बारे  में  सारी  विस्तृत  बातें  मेरे  पास  नहीं

 हैं  ।  जब  वहां  पर  हमारे  दूतावास  को  किसी  व्यक्ति  की  असहाय  का  पता  लग  जाता  है  यह

 कि  वह  ata  जीवनयापन  नहीं  कर  सकता  तो  हम  उसे  स्वदेश  वापस  बुला  बचत  हैं  ।

 कनाडा  में  सरकारी  सम्पत्ति

 1*  १२२०.  डा०  लक्ष्मण सिह  चाड़क  :
 कया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  २७  WHT  2eyy  को

 पूछे  गये  अतारांकित प्रदान  संख्या  ११०४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 रसैल  हिल  कनाडा  में  भारत  सरकार  के  मकानों  की  बिक्री  से  कुल  कितनी

 राशि  प्राप्त

 क्या  इस  सौदे  में  कोई  हानि  या  लाभ  ea
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  :
 CaS

 रसैल  टोरंटो  में  भारत  सरकार  की  सम्पत्ति

 की  बिक्री  से
 कुल  REGIS RE  डालर

 प्राप्त  हुए
 ।

 बिक्री  से  प्राप्त  यह  राशि  क्रय  मूल्य  से  लगभग  १६,०००  डालर  कम  है  ।  किराये  पर  लिये

 गये  स्थान  के  लिये  व्यापार  च्  को  जो  मकान  किराया  भत्ता  दिया  जाता  कौर  व्यापार

 लय  के  बंद  होने  के  बाद  मकान  को  किराये  पर  देने  से  जो  राशि  प्राप्त  हुई  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए

 बीमा  मरम्मत  ale  के  लिये  दी  गई  राशि  का  लेखा  करते  हुए यह  कहा  जा  सकता  है  कि

 सरकार  को
 न

 कोई  लाभ  न  है  न

 सलक एला

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 चाय  बोर्ड

 P VaR  श्री  इब्राहीम  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 PENNY FT में  चाय
 बागान

 में  काम॒  करने  वाले  मजदूरों के
 कल्याण

 के  लिये  केन्द्रीय

 खाय  बोर्ड  के  लिये  कितनी  राशि  प्राप्त की  ax

 किस  मकार  के  कल्याण
 कार्यो  पर  वह  राशि

 रच  की  गई  ।
 एलर्ट

 मूल  अंग्रेजी  में



 ११७२  लिखित खत  उत्तर  ५  PEUS

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर )  चाय  बागान  के  मजदूरों  के  कल्याण पर  PEYY-UY

 म॑  चाय  ats  की  निधि  से  २,  ६८७  रुपये  दिये  गये  थे  ।

 (१)  संगठन  दक्षिण  तथा  व्यवसायिक प्रशिक्षण

 (२)  बागान  श्रम  अ्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  जिनकी  चिकित्सा  संविधानों  की  व्यवस्था

 नहीं  की  गई  है  उनकी  व्यवस्था

 (  ३)  कल्याण  शर  आमोद  प्रमोद  केन्द्रों  को  खेल  इरादी  का  सामान  देना

 लोक-गीत

 1*
 ११९७.  श्री  वोडयार  :  क्या  सूचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  लोक-गीत  एककों  की  विभिन्न  क्षेत्रों  में  स्थापना  करने  का  विचार  है

 यदि  हां  तो  किन  क्षेत्रों  ak

 क्या  सरकार  का  विचार  लोक-गीतों  के  सम्पादन  एवं  प्रकाशन  में  afar  भारतीय  सम्मान

 सभा  की  सहायता  लेने  का  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज

 प्रारम्भ  में  तो  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  एककों  की  स्थापना करने  का  विचार  है

 १.  भ्राता  पड़ौसी  क्षेत्र  में

 २.  मध्य  प्रदेश  के  कबायली  बिहार  ale  डीसा

 ३.  राजस्थान  कच्छ

 केरला  |

 सभी  संस्थापकों  का  सहयोग  लिया  जायगा  जो  लोक-गीतों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 पत्रकारों  द्वारा  विकास  कार्यों  का  भ्रमण

 1*  ११९८.  श्री  शिवभक्ति  स्वामी  :  कया  सूचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  चुने  हुए  पत्रकारों  के  दल  को  देश  के  विकास  कार्यों  के  प्रत्येक

 ara  दिखाने  का  है

 क्या  उन  पत्रकारों  से  कहा  जायगा  कि  वे  अपने  श्रमण  का  प्रतिवेदन  सरकार
 को

 इस  प्रयोजन  के  लिये  पत्रकारों  को  चुनने  की  क्या  प्रक्रिया  होगी
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज  जी  हां
 ।

 इस  प्रकार  के  कुछ  भ्रमण

 हो  चके हैं  |

 जी  नहीं  ।  पत्रकार  तो  स्वतन्त्र  वे  सरकार  के  प्रतिनिधि  नहीं  हूं
 ।

 विचार  यह  है  कि

 योजना  के  [  किये  जाने  वालें  विकास  कार्यो  का  वे  स्वयं  भ्रध्ययन  कर  सकें

 विचार  निर्धारित कर  सकें  ।

 प्रत्येक  श्रमण के  लिये  १२  से  १५  तक  पत्रकारों  का  एक  दल  चुना  जाता  है  जिसमें  एक

 अथवा  दो  क्षेत्र  के  समाचार  प्रतिनिधि  होते  हैं  ।  ये  प्रतिनिधि  बिना  किसी  दलगत  भावना  के  पर

 चुने  जातें  हें  जो  अधिकतर  उस  क्षेत्र  के  भारतीय
 भाषाओं

 के  सुविख्यात  दैनिक  पत्रों  साप्ताहिक

 समाचार  पत्रों  गौर  कुछ  Wari  में  ग्रां  दैनिक  पत्रों  के  प्रतिनिधि  होते  हैं
 ।

 मूल  शंत्रेजी  में



 ५  PENS  लिखित  उत्तर  ११७३

 डी०  syo  zo

 *22ee.  max  fag  डामर  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 PEYY-NE  में  भारत में  डी०
 डी०

 eto  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुमा

 उत्पादन  मंत्री  सतीश  चन्द्र  )  २८३६७  टन  |

 मोटर  कारों के  टायर

 |  *
 १२००.  श्री  विश्वनाथ  रेडडी  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्तमान  श्रनज्ञापन  कालावधि  में  मोटर  कारों  के  टायरों  के  कुल  कितने  परिमाण  का

 आयात  करने  की  प्रस्थापना  र

 श्रायात  किये  हुए  इन  टायरों  की  कीमत  देश  में  बनाये  गये  टायरों  की  तुलना  में  कसी  है
 ?

 मंत्री  करमरकर )  विंमान  भ्रनुज्ञापन  कालावधि  पाया  किये  जाने

 वाले  मोटर  कारों  के  टायरों  के  कुल  परिमाण  अलग  से  बताना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 फिर  भी  अनुमान  है  वि

 वर्तमान  कालावधि  में  सभी  प्रकार  के  टायरों  टियों  के  जिनमें  मोटर  टायर  तो  सम्मिलित हें  पर

 टैक्टर  उपयोग  में  न  झरा  सकने  वाले  टायर  ट्यूब  सम्मिलित नहीं  हूं  लगभग  22  लाख  रुपयों  की

 अ्रयात-श्रनज्ञप्तियां  जारी  की  जायेंगी  ।

 एक  विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ६२  |

 फाउन्टेन का  निर्माण

 १२०३.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य ate  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 गे

 क्या  हमारे देश  में  ७७  जैसे  फाउन्टेन पैरों  का  निर्माण  किया  जा

 रहा  रोक

 यदि  तो  कया  देश  में
 ऊंची  किस्म

 के
 पैरों

 )  के  निर्माण  का  कोई  प्रयास  किया

 tate
 ?

 मंत्री  कानूनगो )  हां
 ।

 हां  ।  सरकार  प्रदेश  प्रकार  के  पैरों  के  निर्माण  की  कुछ  योजनाओं का  श्रीमोहन  कर

 i]  ।

 लिखना  का  कन्नड  संस्करण

 [*  १२०४.  श्री  mister  गौड ़:  क्या  सूचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क
 द

 यारी

 का

 मे
 के  कन्नड़  संस्करण के  लिये

 लगातार  मांग  की  जा  रही

 ए  ग  ui  ro  कार  उसे  प्रकाशित  करने  का  विचार कर  रही  है  ?

 Taare  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  न्यायिक  मामले

 1*१२०८.  श्री  बल्लाथरास :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५५  और  १९५६  दिल्ली  ate  नई  दिल्ली  की  नगरपालिकाओं के  क्षेत्रों  में

 पक्षों  के  बिना  व्यापार  या  व्यवसाय  करने  के  लिये  शरणार्थियों  के  विरुद्ध  दंडाधीशों  के  न्यायालयों  में  दायर

 किये  गये  मामलों  की  संख्या  कितनी  है

 !

 मूल  अ्रंग्रेजी  में



 320.0  लिखित  उत्तर  कि
 y

 1...  FXG

 कथित  क्षेत्रों  में  पटरियों  पर  बैठने  वाले  कितने  शरणार्थियों  को  स्थान  दे  दिया  गया  कौर

 कितनों  को  at  तक  बैठने  के  स्थान  नहीं  दिये  गये  कौर

 क्या  उन  पर  अभियोग  उन्हें  बैठने  का  स्थान  दिये  जाने  के  बाद  या  पुनर्वास  भ्र धि कारियों

 के  ्य  के  बाद  चलाये  गये  हैं
 ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  दंडाधीशों  के  न्यायालयों  में  विस्थापित

 व्यक्तियों  शर  विस्थापित  व्यक्तियों  के  भ्राता  पर  प्रलग-अ्रलग  सूचना  नहीं  रखी  जाती है  ।  फिर

 काफी  मेहनत  करने  के  बाद  इस  प्रकार  की  सूचना  एकत्रित  तो  की  जा  सकती  लेकिन  इन  आंकड़ों

 के  संग्रह  में  लगने  वाला  समय  कौर  श्रम  प्राप्त  किये  जाने  वालें  परिणामों  के  सामाजिक  नहीं  होगा  ।

 (१)  श्रीवास  आवंटित  किये  गये  विस्थापित  परिवारों  की  संख्या  ,  .  .  .  .  .
 १८,०००

 (२)  जिन  विस्थापित  परिवारों  को  आ्रावार्स  की  व्यवस्था  की  जानी
 .  .३,०००

 set  पूरी  तरह  से  स्पष्ट  नहीं  है
 ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  कुछ  वर्गों  को  मकानों  का

 झ्रावंटन  किया  जाता  लेकिन  मकानों  के  भ्रावंटन  श्रभियोजनों  में  तो  में  कोई  सम्बन्ध

 ही  नहीं  है  कौर
 न

 प्रत्येक  प्रयोजन  के  लिये  पुनर्वास  अधिकारियों  के  अनुमोदन
 की  ही  आवश्यकता

 पड़ती  है  ।  ये  श्रीमोहन  तो  समय-समय  पर  पुनर्वास  अघिकारियों  द्वारा  निश्चित  झाम  नीति-नि्णयों  के

 अनुसार ही  आरम्भ  किये  जाते हैं  ।

 पेंसिलें

 1१२१४.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  वाणिज्य  ale  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 :

 देश  में  सीसे  की  पेंसिलों की  विमान  श्रावइ्यकता  पी  है  उनका

 कितना  उत्पादन  होता

 सरकार  नें  इस  उद्योग  के  विकास  के  लिये  क्या  प्रोत्साहन  दिया  है  ?

 मंत्री
 :

 च्
 के  क  क  eee  के  के  ७.  %  ee  क  के  लगभग  ६  लाख  प्रति  वर्ष

 उत्पादन  ,  ,  .  .  .  .  .  .  «८  «+  .
 लगभग  ३  लाख  ग्रौस  प्रति  वर्ष

 (१)  पेंसिलों  के  आयात  को  सीमित  कर  दिया  गया  संस्थापित  श्रायातकों
 का

 कोटा

 केवल  ४५०  प्रतिशत है  ।

 (2)  mara  को  केवल  किस्म
 की

 पेंसिलों
 तक  ही  सीमित  रखने के  विचार

 आयात  की  जाने  वाली  पेंसिलों  पर  प्रति  पेंसिल  दो  खाने  चुंगी  लगा  दी  गई  है  ।

 (३)  पेंसिलों  के  सुरमे  की  बत्तियों  के  निर्माण  में  सहायता  देने  के  लिये  सरकार  एक

 विदेशी  प्रे विधिज्ञ  की  सेवायें  प्राप्त  करने  का  प्रबन्ध  कर  रही  है  ।

 स्थानीय  विकास  कार्य

 1*१२१६.  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  भी  स्थानीय  विकास  कार्य  के  कार्यक्रम  को  जारी  रखने  की  प्रस्थापना

 श्र  विद्युत  उपमंत्री

 हिमालय-श्रीमान

 29
 ने

 श  bn Co  श्री  भक्त  ददन :  क्या  प्रधान  मंत्री  निम्न  अदय  का  एक  विवरण  लोक-सभा  के

 टेबल
 पर  रखने  प्रो

 यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  —  वर्क  काल

 wast  में



 ५  [....]  १९५६  लिखित  उत्तर  each

 क्या  art  वाले  मौसम  में  हिमालय  पर  पवेतारोहण  कौर  वैज्ञानिक  के
 सम्बन्ध

 में

 आरोहण  के  लिये  किन्हीं  विदेशी  दलों  ने  भ्र नुम ति  मांगी

 यदि  तो  वें  किन-किन  देशों  से

 हिमालय  के  किन-किन  भागों  में  वे  अ्रभियान

 उन्हें  किन-किन  शर्तों पर  भ्र नुम ति दी  गई

 उन  के  साथ  भारतीय  सम्पर्क  अघिकारियों  अथवा  भारतीय  पर्वतारोहियों  को  नियुक्त  करने

 के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  की  जायेगी  ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  Fo  से  एक  ब्योरा  सदन  की
 मेज

 पर  रख  दिया  गया  है  ।  |  देखिए  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ६३  |

 व्यापार  सम्बन्धी  करार

 1*१२२२.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  उन  देशों  के  नाम  बताने  की  कृपा

 करेंगे  जिनको  वर्ष  PEUY-UG  में  भारतीय  कुटीर  उद्योग  के  उत्पादों  का  अधिक  परिमाण  में  निर्यात  किया

 गया ?

 वाणिज्य मंत्री
 :

 विभिन्न  प्रकार  की  cea  के  लिये  विभिन्न  बाजार  हैं
 ।

 १९५५-५६  इन  मुख्य-मुख्य  बाजारों  को  निर्यात  किया  गया  था
 :

 पश्चिमी  इटली  सौदा  अरब

 स्थानीय  विकास  काय

 1७३६.  श्री  कार  Fo  गुप्त
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रन्तर्गत  स्थानीय  विकास  कार्यों  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  को  कुल  कितनी  धन-राशि

 राज्यवार  आवंटित  की  गई  है  ?

 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  :  द्वितीय पंच  वर्षीय  योजना-स्थानीय  कार्यक्रम  की

 प्रारूप  रूपरेखा--में  १५  करोड़  रुपयों  की  एक  धन-राशि  wea  रूप  से  सम्मिलित  कर  ली  गई  है  ।

 विभिन्न  राज्यों  को  बंटवारा  वर्ष  में  एक  बार  किया  जाता  श्र  वर्ष  2eus-vo H fag May के  लिये  राज्यों

 को  दिया  जाने  वाला  प्रस्तावित  श्रावंटन  संलग्न
 विवरण  में

 बताया  गया  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ६,

 श्रनुबंन्ध  संख्या  ६४]

 भारतीय  मशीनों  के  लिये  उपकरण  सामग्री

 1७३७.  श्री  कृष्णा चा यं जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  २३  १९५५  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ११६५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों

 के  लिये  उपकरण  सामग्री  शादी  के  सम्भरण  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देनें  के  लिये  स्वास्थ्य  मंत्री  के  सभापतित्व

 में  स्थापित  की  गई  परामर्शदात्री  समिति  की  सिफ़ारिशों  wa  किस  में  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वैदेशिक-कार्य

 मंत्री  जवाहरलाल
 :  चीनी  मिट्टी

 के
 बरतनों  ate  कांच  की  बनी  वस् तुझ ों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  मिशनों  की  झावश्यकताओओं  को

 प्रमापीकृत  कर  दिया  गया  है  ।  परामशंदात्री  समिति  की  seq  सिफारिशों  पर  seat  विचार  किया  जा  रहा

 है

 तिब्बत  में  रुके  हुये  भारतीय  व्यापारी

 ७३८.  श्री  भक्त  दर्शन :  क्या  प्रधान  मंत्रो  २३  १९५५ को  पूछे  गये  अ्रतारांकित  प्रदान

 संख्या  eg  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  माह  ि  ब१५१ ०७ ि  नननणचणण

 मूल
 आजी

 में
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 क्या  तिब्बत  में  भारतीय  व्यापारियों  के  बजे  के  कारण  रुक  जानें  के  बारे  में  पुरी  जानकारी

 एकत्र कर  ली  गई  कौर

 यदि  तो  क्या  उसको  सभा  की  टेबल  पर  रखा  जायगा
 ?

 प्रधान  मंत्री
 तथा

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 मांगी  गई

 सुचना  का  एक  ब्योरा  साथ  लगा  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ६५  |

 कुटीर  उद्योगों का  विकास

 1७३६.  इब्राहीम  :  क्या  उत्पादन  मंत्री उन  राज्यों  के  नाम  बताने  की  कृपा  करेंगे  जिनको

 १९५५-५६ में  कुटीर  उद्योगों  के  विकास के  लिये  अधिकतम श्र  न्यूनतम  वित्तीय  सहायता

 दी  गई
 ?

 मंत्री  के०  सी०  :  अधिकतम  सहायता  मद्रास  राज्य  को  दी  गई

 भर
 न्यूनतम  सहायता  त्रिपुरा  राज्य  को

 ।

 बीड़ी  उद्योग

 ७४०.  श्री  कठ  सो०  सोनिया  :  क्या  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्री  निम्न  आशय  का  एक  विवरण

 लोक-सभा  की  टेबल  पर  रखनें  की  कृपा  करेंगे  :

 वर्ष  १६५३-५४,  PEYW-YY DIX शर  PEYY-¥E  में  बीड़ी  उद्योग  में  तम्बाकू  की  कुल  कितनी

 मात्रा  का  उपयोग  किया  गया  कौर  देश  में  तम्बाकू  की  कुल  उपज  में  इसकी  क्या  प्रतिशतता  कौर

 इस  उद्योग  में  कुल  कितनी  पूंजी  लगी  कौर  उक्त  वर्षों  में  पैदा  किये  गये  माल
 का

 कुल

 अनुमानित  मूल्य
 कितना  है  ?

 वाणिज्य  कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  ato  eto
 :

 PEXR-4Y  लगभग  ११६४  करोड़  पौंड  |

 २०  प्रतिशत के  रास-पास  |

 PEYV-LY  QV  Ro  करोड़ पौंड  ।

 22  प्रतिशत के  रास-पास  |

 REYY-YE  के  ८८.  प्रभी  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 बीड़ी  उद्योग  में  लगी  पूंजी  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 देश  में  बनी  हुई  बीड़ी

 का  मूल्य  लगभग  ६५  करोड़  रुपये  वार्षिक  है
 |

 मंसूर  आयरन  एण्ड  स्टील  आ

 1७४१.  श्री  सादिया  गौड़ा  :  क्या  लोहा  प्रौढ़  इस्पात  मंत्री  २१  १९५५  को  पूछे  गये

 तारांकित  संख्या  ३२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मैसूर  रसायन  एण्ड  स्टील  वर्क्स  के  विस्तार  की  योजना  कब  तक  पुरी
 कौर

 विस्तार  कार्यक्रम  के  लिये  कितने  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  पड़ेगी
 ?

 है
 ate  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  eto

 टी०  कृष्णमाचारी  f ा

 श्र  wat  तक  उस  योजना  के  ब्योरे  को  भ्रान्ति  रूप  से  निश्चित  नहीं  किया  गया

 हाथ  का  कुटा  चावल

 1७४२. श्री  सादिया  गौडा  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाथ  के  कुटे  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 मूल
 जकी  मे



 ५  WAT,  FEUR  लिखित  उत्तर  a AChC)

 PEYR-UE  श्र  PEYW-UY  में  इसका  कितना  उत्पादन  हुआ  ?

 उत्पादन  मंत्री  Fo  सी ०  :
 हाथ  के  कूटे  हुए  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाकर

 देहाती  क्षेत्रों  में  प्रतीक  रोजगार  की  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य  विकास  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  गये  हैं
 ।

 निम्नांकित  कार्य  विशेषज्ञों  के  लिये  वित्तीय  सहायता  स्वीकृत  की  जाती  है  :
 ग  य  ३

 (  १)  पचास  प्रतिशत  लागत  केआ धार  उन्नत  से  काम  लेने  के  लिये  वित्तीय  सहायता
 ।

 (२)  हाथ  से  कूटने  के  तरीकों  से  तैयार  किये  गये  चावल  प्रतिमा  कराने  की  दर
 से

 कारी  समितियों  मान्यता-प्राप्त  संस्थानों  को  उत्पादन  मनु सहा यय  |

 (३)  कार्येकर्त्ताश्रों  का  प्रशिक्षण--प्रशिक्षाथियों  को  छात्र-वृत्तियां  और  यात्रा  भत्ता  ।

 (४)  चावल  का  स्टाक  रखने  भ्रौजारों  का  निर्माण  करने  के  लिये  ऋण  ।

 (५)  प्रचार

 (६)  गवेषणा कौर  प्रयोग

 PEK R-UV  पौर  १९५४-५५  में  हाथ  से  कूटने  के  तरीकों  से  उत्पादित चावल  से  सम्बन्धित

 mine
 नीचे  दिये  जाते  हैं  :

 ्
 वर्ष  उत्पादन  टनों  में )

 a PEN R-UY  Rows

 PENNY  १८२४

 1७४३.  श्री  बूवराघस्वामी  :
 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  भर  में  ग्राम  तैल  उद्योग  के  विकास  के  लिये  कुल  कितनी

 धन  राशि  नियत  की  गई  है  ;

 भारत  के  प्रत्येक  राज्य  में  इस  ग्राम  तैल  उद्योग  में  वास्तव  में  लगे  हुए  व्यक्तियों की  कुल

 संख्या  कितनी  है  ?

 उत्पादन  मंत्री  क०  सी०  :
 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  प्रारूप  रूपरेखा  में

 खादी  कौर  भ्रमण  ग्राम  उद्योगों  के  लिये  भ्र स्थायी  रूप  से  $5°S3  करोड़  रुपये  का  नियतन  किया  गया  है  ।

 खादी  बोर्ड  की  सलाह  इसी  बंटवारे  का  एक  भाग  घानी  तैल  उद्योग  के  लिये  काम  में  जायेगा  ।

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  कौर  यथा  समय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 कार्यकरण  के  साढ़े  तीन  वर्षों  में  निम्नलिखित  धनराशियों  की  safer  दी  गईं  ।  औद्योगिक  प्रवास

 योजना के  लिये  लगभग  २२  करोड़  रुपये  की  मंजूरियां  थीं
 ae

 वास्तविक  व्यय  १३  करोड़ रुपये  से  कुछ

 अधिक  है  ।  इसमें  ७९,५००  इकाइयों  का  निर्माण  होना  है  ।  भ्रमण-श्रेय  वर्ग  झ्रावास  योजना  के  अन्तर्गत

 २१.५  करोड़  रुपयें  की  मंजूरियां थी  कौर  वास्तविक  व्यय  ११  करोड़  रुपये है  इस  तरह

 कायें  पर  वास्तव  में  २४.५  करोड़  रुपये  व्यय  हुये  |  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूँ  कि  वास्तविक  मंजूरियां ४४

 करोड़  रुपये  से  कुछ  की  थीं  ।  यह  योजना  आयोग  कौर  वित्त  मंत्रालय  के  परामर्श  WIT  उनकी  स्वीकृति

 से  ही  किया  जा  सका  |

 वास्तव  में  यह  कार्य  थोड़ा  नहीं  इससे इस  मांग  के  वास्तविक व्यय  का  प्रभास  नहीं

 होता  क्योंकि  भुगतान  से  वास्तविक  निर्माण  नहीं  मालूम  होता  जो  किया  गूया  है  कयोंकि  भुगतान  थोड़ा  सा

 निर्माण काय  हो  जाने  तथा  लेखों  are  विवरणों के  उचित  लेखा  परीक्षण किये  जाने  के  पश्चात्

 किया  जांता  है  ।

 इस  पृष्ठभूमि  में  में  कुछ  विश्वास  के  साथ  यह  कह  सकता  हूँ  कि  जहां  तक  इस  श्रीवास  क  भ्रन्तर्गत

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  का  सम्बन्ध  है  वे  पूर्ण  हो  गये  हैं  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रारूप के

 जो
 इस  प्रतिष्ठित  सभा  के  समक्ष  चर्चा  के  लिये  १२०  करोड़  रुपये  का

 उपबन्ध
 किया  गया

 है  ।  इसमे ंसे  ५०  करोड़  प्रौद्योगिक  sare  के  लिये  हैं  कौर
 ४०

 करोड़  रुपये  प्रयोग  के  तौर  से  प्रल्प-झाय

 वर्ग  आवास  योजना  के  लिये  निश्चित  किये  गये  हें  ।  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  के  लिये  २०  करोड़  रुपये

 का  उपबन्ध  है  कौर  ग्रामीण  श्रीवास  के  लिये  ५  करोड़  रुपये  की  भ्रपेक्षाकृत कम  राशि  का
 ।

 इसके  अ्रतिरिकत

 ३  करोड़  रुपये  मध्यम-राय  वर्ग  श्रीवास  के  लिये  कौर  २  करोड़  रुपये  बागानों  के  मजदूरों  के  लिये  रखे

 गये  हैं  ।

 जहां  तक  ग्रामीण  श्रीवास  का  सम्बन्ध  मैं  उसके  लिये  धन  की  श्रपर्याप्तता  के  सम्बन्ध  में  बहुत

 से
 माननीय  सदस्यों  की  भावना  जानता  हूँ  जिन्होंने  बहस  में  भाग  लिया  है  ।  में

 उसके  सम्बन्ध
 में  थोड़ी

 देर  में  कहूँगा ।

 औद्योगिक  योजना  के  सम्बन्ध  में  केवल  मेरे  विरोधी  मित्र  श्री  नम्बियार  ने  प्रा लोच ना  की  ।

 उनकी  मुख्य  भ्रांति  यह
 थी

 कि  नियोजकों  की  कौर  से  पूर्ण  प्रोत्साहन  नहीं  प्राप्त  में  उनसे

 पुर्णतया  सहमत  हूँ  कि  नियोजकों  की  ae  से  बहुत  कम  प्रोत्साहन  मिला  ।  यह  कुछ  झ्राइचयंजनक  है  क्योंकि

 वित्तीय  सहायता  सम्बन्धी  उपबन्ध  बहुत  उदार  जब  नियोजक  मजदूरों  के  लिये  मकान  बनाते  हैं

 तो  उन्हें  २५  प्रतिशत  सहायता  पाने  पर  कण  के  रूप  में  अन्य  भ्रमणी  रकम  प्राप्त  करने  का  हक  है  जो

 कि  लगभग
 ३७५

 प्रतिशत  है
 ।

 यदि
 इसके  बावजूद भी  प्रोत्साहन  कम  रहा  है  तो  यह

 कोई  अच्छी

 स्थिति  नहीं  है  ।  नियोजकों  को  भ्राता  का  प्रबन्ध  करने  की  भ्रावेइ्यकता  समझाने  का  प्रत्येक  प्रयत्न

 किया  गया  है  ।  क्या  ऐसी  स्थिति  ar  गई  है  कि  इसके  लिये  जबरदस्ती  की  यह  एक  बड़ा  प्रदान  है

 जिस  में  समझता  योजना  आयोग  विचार  कर  रहा  है  ।

 ज़बरदस्ती  करने  के  विरुद्ध  नियोजकों  ने  जो  निम्न  तर्क  उपस्थित  किया  है  उसमें  कुछ  सार  अवश्य

 है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  निर्मित  वस्तुझ्नों  का  मूल्य  बहुत  बढ़  जायगा  ।  में  इस  का  समर्थन  नहीं  कर

 रहा  हूँ  ।  वास्तव  में  उसके  पक्ष  अथवा  विपक्ष  में  कोई  मत  नहीं  व्यक्त कर  रहा  हूँ  ।  परन्तु उस

 दृष्टिकोण  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  सनौर  योजना  आयोग  में  एक  उचित  निर्णय  किया  जायेगा  कयोंकि

 यह  एक  बड़ा  प्रश्न  है  वाणिज्य  प्रौर  उद्योग  मंत्रालय  श्र  वित्त  मंत्रालय  को  उस  सम्बन्ध  में
 कुछ

 आपत्ति  हो  सकती  है  ।
 अन्त  व्यय  में  कोई  भी  वृद्धि  चाहे  वह  कैसी  भी

 वांछनीय
 उससे  मूल्य  में

 वृद्धि होती  है  ।  उसमें  से  कितनी  देश  की  अरथ  व्यवस्था  सहन  सकती  है  यह  एक  बड़ा  प्रश्न  है  ।



 {553 ५  LEX  अनुदानों  की  मांगें

 मझे  विश्वास  है  कि  इन  समस्त  दृष्टिकोणों  पर  इन  सब  पहलुओं  से  पूर्ण  विचार  किया  जायगा

 उस  दिशा  में  कोई  भी  कदम  उठाये  जाने  के  पुर्व  समस्त  उपलक्षणाओं का  उचित  मूल्यांकन  कर

 लिया  जायेंगी  |

 श्री  नम्बियार
 :

 वह  खर्चे  तो  लाभ  में  से  किया  जाना  wer  मदों  में  से  नहीं
 ।  यदि

 ag  नियोजकों  के  लाभ  में  से  किया  जाना  है  तो  वे  उसे  नहीं  कर  सकते
 ?

 वे  मूल्य  नहीं  बढ़ायेंगे ।

 सरदार  स्वर्ण  fag
 :

 मैं  नियोजकों  का  पक्ष  नहीं  ले  रहा  हूँ
 |  अन्य  आलोचनाओं  की  तरह  इसका

 उत्तर  भी  वें  ही  देंगे  ।  परन्तु  मैँ  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाता  fH  यदि  उनका  ख्याल  यह  है
 कि

 नियोजकों के  लिये  यह  अनिवार्य कर  देनें  से  काम  चल  जायेगा कि  वें  भ्र पने लाभ  में  से  कुछ  wa  खच

 करके  मजदूरों  के  लिये  मकान  बनायें  तो  वह  गलती  पर  हैं  क्योंकि  उस  रकम  से  कोई  अधिक  मकान  नहीं

 बन  सकेंगे  ।  लाभ  की  धनराशि  को  इस  प्रकार  प्रौद्योगिक  मजदूरों  के  लिये  घरों  के  निर्माण  में  वापस  लगा

 देने  से  कोई  खास  परिणाम  नहीं  निकलेगा  शर  उसके  फलस्वरूप  जितने  घर  बनेंगे  वे  पर्याप्त  नहीं  होंगे  ।

 उन्हीं  माननीय  सदस्य  ने  पश्चिमी  बंगाल  में  मकान  निर्माण  की  अपर्याप्तता के  सम्बन्ध  में  भी

 शिकायत  की
 ।

 यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  के  मजदूरों  की  सहकारी  पश्चिमी

 बंगाल  सरकार  ने  वास्तव  में  इस  औद्योगिक  योजना  का  पर्याप्त  लाभ  नहीं  उठाया  है  ।  फिर  भी

 यह  याद  रखना  चाहिये  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  बहुत  सी  जटिल  समस्यायें  हैं  जिनका  वे  सामना  कर  रहे

 जिसमें  शरणार्थियों  की  बाढ़  भी  सम्मिलित  a  वे  इन  समस्याओं से  संघर्ष  कर  रहे  हैं  उसमें

 वास्तव
 में  उनके  संसाधनों  कौर  शक्तियों का  बहुत  बड़ा  भाग  खर्चे हो  जाता  है  |  उन्होंने इस  योजना  का

 लाभ  उठाया  परन्तु  मुझे  यह  कहने  में  तनिक  भी  संकोच  नहीं  है  कि  जो  निर्माण  कार्य  gar  है  वह  कलकत्ता

 जसे  औद्योगिक  नगर  के  झौद्योगिक  मजदूरों  की  संख्या  को  देखते  हुये  वास्तव  में  पर्याप्त  नहीं  है  |

 श्रीमती  रण  wart
 :

 हम  एक  बात  नहीं  समझ  पा  रहें  हैं  ।  ऐसी  कौनसी

 कठिनाई  है  जिसके  कारण  नियोजक  उसका  लाभ  नहीं  उठाना  चाहते  ?

 सरदार  स्वर  सिंह
 :

 मैं  नियोजकों  की  ak  से  क्या  उत्तर  दे  सकता  हूँ  ।

 उनसे
 न

 हमारी  संधि  है  शर
 न  झगड़ा ही  ।  उत्तर  यही  है  कि  २५  प्रतिशत  सहायता

 are  ३७'५  प्रतिशत
 ऋण  मिल  जाने पर

 भी  उन्हें  दोष  ३७५  प्रतिशत  धन  प्राप्त  करना है
 ्ौर-ऊपर  से  ऋण  का  भुगतान  भी  उन्हें  करना  होगा  |  इस  सबका  मूल्य  पर  असर  पड़ता  है  दिनों

 कहते  हें  कि  इस  ऊपर  के  खर्चे  से  उत्पादन  की  लागत  बहुत  बढ़  जाती  है  ।  वास्तव  में  इस  मामले  की  जांच

 होनी  चाहिये  ।  चूंकि  माननीय  सदस्या  उनका  दृष्टिकोण  समझने  को  बहुत  उत्सुक  थीं  इसलिये  मैंने  उसे

 wa  दियां है  ।

 कुछ  ar  राज्य  ऐसे  हैं  जिन्होंने  इस  औद्योगिक  श्रावास  योजना  का  बहुत  बरच्छा  लोभ  उठाया  है

 श्र  औद्योगिक  मजदूरों  के  लिये  काफ़ी  बड़ी  संख्या  में  मकान  बनाने  का  काम  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध में

 मुझे  खास  तौर  से  उत्तर  मध्य-भारत  कौर  हैदराबाद  का  उल्लेख  करना  है  ।  इन  राज्यों

 ने  अपने  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  केन्द्रों  में  इन  औद्योगिक  मजदूरों  के  लिये  मकानों  का  कार्य  प्रारम्भ

 किया  है  ।  मैँ  लोक-सभा  के  माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  जो  मेरी  समझ  से  देश  का  पर्यटन  किया  करते

 कि  वे  उस  समस्त  कार्य  की  जानकारी  प्राप्त  जो  किया  जा  रहा  समय  निकाल कर  इन  नयें

 औद्योगिक  मकानों  को  जा  कर  देखें
 प्रो

 मैं  कुछ  विश्वास  के  साथ कह  सकता  हू ँकि  इस  समस्त  विरोध

 कौर  आलोचना  के  बावजूद  भी  वे  इन  नई  बनी  कुछ बस्तियों  को  अवश्य  पंसद  करेंगे  |

 श्री  ्  श्रृंगार  :
 ऐसे  मकान  वर्षों  तक  खाली  क्यों  पड़े  रहते  हैं

 ?

 मूल  ast  में



 भ्रनदानों  की  ५  PERE

 सरदार  स्वर  सिंह :  यह  बात  मैसुर  के  श्री  राबिया  ने  कही  थी  कि  ये  मकान  खाली

 पढ़  रह  ह  1  मे  राही  emer  लि  tge  के  सित  भी  कहां  साती  गहे  2  उगत  वात  पर  बह  दे  रहे

 हैं  कि  वास्तव  में  प्रौद्योगिक  मजदूरों  को  उठाये  जाने  के  पूर्व  समस्त  सुविचारों  का  पर्याप्त

 प्रबन्ध  हो  जाय  बिजली  इरादी  |  हो  सकता  है  कि  कुछ  बस्तियों  जिनको  माननीय  सदस्य

 ने  खाली  WAT  इन  सुविधाओं  का  प्रबन्ध  न  हो  सका  हो  ।  फिर  हम  इस  बात का  प्रयत्न  करेंगे

 कि  मकानों  के  बन  जाने  पर  उन्हें  खाली  न  पड़ा  रहने  दिया  जाय  क्योंकि  यह  निर्माण  इमारतें  खड़ी  करने

 के  लिये  ही  तो  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  उद्देश्य  यह  है  कि  मजदूरों  को  उनसे  लाभ  पहुँचे  |

 अहम  थोड़े  से  दाऊद  भ्रल्प-झाय  वर्ग  योजना  के  सम्बन्ध  में  कहूंगा  |  इस  योजना  की  आलोचन

 के  रूप  में  एक  ही  बात  कही  गई  कि  इस  योजना  क  अन्तत  कवल  उन्हीं  भ्रांतियों को  लाभ हो  सकता

 है  जिन  की  वार्षिक  ६०००  रुपयें  हो  प्रौढ़  यह
 ८०००

 रुपये  का  ऋण  कवल  ऐसे  ही  भ्रांतियों  को

 दिया  जा  रहा  है  ।  मेरे  आदरणीय  मित्र  श्री  मोहनलाल  सक्सेना  जिन्होंने  इस  समस्या  पर  बहुत  विचार

 किया  इस  प्रकार की  बात  कही  |  यद्यपि  माननीय  सदस्य  ताना  मारने  के  ढंग  से  बात  करते  परन्तु

 फिर  भी  मैं  कहूँगा  कि  उन्होंने  समस्या  पर  कुछ  विचार  अवश्य  किया  है  ।  कभी  कभी  उनका  गणित

 ठीक  नहीं  होता
 प्रौढ़

 कभी  कभी
 वे

 ऐसी  धारणा  बना  लेते  हैं  जो  एकांगी  होती  है  जिससे  उनको  डिगना

 सरल  नहीं  होता  ।  में  उस  दृष्टिकोण  की  आलोचना  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।  वहू  बड़ी  भ्रमणी  बात  हो  सकती  है  |

 परन्तु  उस  से  मेरे  मंत्रालय  को  ही  नहीं  कभी  कभी  मेरे  कुछ  सहयोगियों  को  भी  कठिनाई  हो  जाती

 है  कि  जेसी  भ्रालोचना  वह  करते  हैं  उसे  सुलझाया  जाय  |  इस  खास  मामले  वह  यह

 भूल  जाते  हैं  कि  यह  ६०००  रुपये  सालाना  की  अधिकतम  सीमा  है  कौर उस  वर्ग  में  ऐसा  कोई  भी

 जिसकी २००  रुपये  या  ३००  रुपये  या
 Yoo

 रुपये  या  Yoo  रुपये  मासिक  इस  योजना

 के  भ्रन्तगंत  दिये  जाने  बाले  ऋण  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  का  लाभ  उठा  सकता  है  ।  ऐसी  बात  नहीं

 है  कि  उन्हीं  प्राणियों  को  इसका  लाभ  मिल  सकता  है  जिनकी  वार्षिक  art  ६०००  रुपये  है  |  अधिकतम

 सीमा  के  इस  पहल  को  उन्हें  ध्यान  में  रखना  यह  लाभ  उस  के  वर्ग  के  लिये  है  जिसकी  अ्रघिकतम

 सीमा  ६०००  रुपये  है  ।  मैँ  समझता  हुँ  उनके  तक  के  पीछें  यह  एक  भ्रान्ति  थी  जब  उन्होंने  कहा  कि  कंवल

 ६०००  रुपये  वार्षिक  प्राय  वाले  आदमी  लाभ  उठा  सकते  |  |  उन्होंने  यह  भी  नहीं  बताया  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  सीमा  रखी  जाय  ।  इसी  एक  व्यक्ति  को  ८०००  रुपये  का  ऋण  भी  निर्धारित की  गई

 अधिकतम  सीमा  है  ।

 वास्तविक  अ्रनुभव  से  मालूम  होता  है  कि  राज्य  जो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  सहायता

 देती  भावी  मकान  बनाने  वालें  की  झ्रावश्यकताओं  की  सावधानी  से  छानबीन  करती  |  |  वे  उसकी

 देखती  बे  उसकी  ग्रावश्यकतायें मालूम  करती  वें  यह  मालूम  करती  हैं  कि  वह  ऋण  की  अदायगी a

 कर  सकेगा या  वे  यह  मालूम  करती  हैं  कि  ऋण  के  भुगतान  की  जो  किस्तें  उसे  देनी  हैं  बे  ऐसी  तो

 नहीं  हैं  जो  उसके  लिये  भार स्वरूप हों  ।  इसलिये  उसको  दी  जाने  वाली  वास्तविक  धनराशि  का  निर्णय

 करने  में  इन  सब  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है  |  इस  मंत्रालय  को  यह  ज्ञात  है  कि  इस  योजना  के  श्रन्तगंत

 ऋण  के  रूप  में  २०००  रुपये  से  लेकर  ८०००  रुपये  तक  की  धनराशियां  दी  ,  गई  हैं  ।

 मेरे  पास  इस  समय  ठीक-ठीक  आंकड़ें  नहीं  हैं  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  के  सम्बन्ध  जिन्होंने इस  योजना

 कं  अधीन  सहायता मांगी  विभिन्न  स्थितियों  में  राशि  भी  भिन्न  हो  सकती  है  ।

 उन्हीं  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  इस  योजना  के  झ्न्तगंत  ऐसे  व्यक्तियों  को  सहायता  नहीं

 दी  जानी  चाहिये  जो  बड़े  मकान  बनाना  चाहते  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  दो  कमरे  वालें  मकानों  को  ही

 यह  सहायता  जानी  चाहिये  ।

 मूल  म्रंग्रेजी में
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 मेरा  भ्र नू मान  है  कि  उन्हें  निर्माण  का  कुछ  अनुभव  है  ।  उन्होंने  प्यार  संगठन
 क

 द्वारा
 कम

 लागत

 के  मकानों की  प्रदर्शनी में  एक  या  दो  मकान  करने  की  कृपा  की  थी  ।  उन्हें  पूरी  तरह  मालूम  है

 कि  एक  व्यतीत को  छोटे दो  कमरे  वालें  मकान  बनाने  में  कितना  व्यय  करना  पड़ता  उसके  साथ

 गुसलखाना  तथा  अन्य  सुविधायें  होनी  चाहियें  |  इतने  छोटे  प्राकार  क  एक  स्वतंत्र  मकान

 भूमि  की  कीमत  जोड़/कर
 ८०००

 रुपये  से  १००००  रुपये  व्यय  झा  सकता  है  |  जब  हम  इस  सीमा  की

 बात  करते  हैँ  तो  वित्तीय  सहायता  स्वयं  ही  सीमा  बाँध  देती  है  ।  यह  कहना  भी  अनुचित है  कि  जो

 व्यक्ति  ढाई  कमरों  वाले  मकान  का  निर्माण  करना  चाहता  हैं  उसे  सहायता  न  दी  जाथ  ।  ऐसी  कठोर  सीमा

 लगाना  न्यायोचित  नहीं  है  ।  हमारा  अभिप्राय  यह  है  कि  योजना  पर्याप्त  लचीली  हो  जिससे  कि  उसमें  भारत

 जसे  विशाल  देश  के  अन्तर्गत  पाई  जाने  वाली  विभिन्न  प्रकार  की  सामाजिक  तथा  अनप  प्रकार

 की  भ्र वस् थाओं  से  उत्पन्न  विभिन्न  प्रकार
 की

 स्थानीय  अवस्थाओं
 के

 श्रनुरूप  परिवहन  कर
 क

 उसे
 देश  की

 विभिन्न  स्थितियों  के  उपयुक्त  बनाया  जा  सके  ।

 हमने  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों  में  एक  कमरे  के  मकान  बनाने  की  आज्ञा  दे  कर  पर्याप्त  रियायत  दिखाई

 में  जानता  हूँ  कि  एक  कमरे  के  मकानों  के  निर्माण  के  विरुद्ध  बहुत  आलोचना की  जाती  है  ।

 यदि  हम  नें  यह  भ्रामरी  किया  होता  कि  पिछले  वर्ष  की  अप्रत्याशित  बाढ़  से  कष्ट  उठाने  वाले  लोगों  को  तभी

 सहायता  मिलनी  चाहिये  जब  बे  दो  कमरों  वाले  मकान  का  निर्माण  तो  हो  सकता  था  कि  हम

 कालीन  स्थिति  का  सफलता  से  सामना  नहीं  कर  पाते  |  इसलिये  बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों  के  हमने

 रूप  से  यह  रियायत  की  कि  उनको  उनके  पैरों  पर  खड़े  होने  के  लिये  १०००  १४५००  रुपये या  २०००

 रुपये  की  eq  राशि  की  सहायता  भी  उपलब्ध  है  जिससे  बाढ़  से  थ्  वाली  भारी  विपत्ति  कुछ  में

 कम  हो  सके  |  इसलिये  मैँ  यह  निवेदन  करूँगा  कि  अ्रल्प-प्राय  वर्ग  गह-निर्माण  योजना  पर्याप्त  विचार  कर

 लेनें  के  पश्चात  ही  बनाई  गई  है  ।  यदि  कोई  ऋण  की  राशि  योजना  के  रूप  में  परिवहन  करने

 अथवा  निचले  अथवा  ऊँचे  वर्ग  को  उसमें  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  तो  इस  बात  पर  निरंतर

 विचार  किया  जा  सकता  है  |  मैँ  सदैव  अपने  ज्येष्ठ  सहयोगियों  से  परामर्श  लेता  रहता  हूँ  शौर  हम  एक

 पारस्परिक परामर्श  के  ही  कोई  निर्णय  करते  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कई  माननीय  सदस्यों  जिन्होंने  चर्चा  में  भाग  लिया  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रशन

 भूमि  के  सम्बन्ध  में  उठाया  ।  इस  सम्बन्ध  में  की  गई अ्रालोचना की  बातों  में  पर्याप्त  बल  है  ।  गृह-निर्माण

 योजना  का  मूल  भूमि  की  उपलब्धि  है  ।  सभी  जानते  हैं  कि  कई  कारणों  जिनको  बताने  की  श्रावदयकता

 नहीं  यथा  लोगों  का  नगरों  की  ओर  कराने  भूमि  की  कमी  पड़  गई  है  ।  किसी  भी  गह  निर्माण योजना

 के  उपयुक्त  जमीन  की  व्यवस्था सब  से  मुख्य  बात  चाहे  वह  शभ्रौद्योगिक  श्रमिकों के

 लिये  अथवा प्रति  अथवा  किसी  भी  वर्ग  के  लिये  |  हम  इस  समस्या  पर  काफी  विचार  कर

 रहे  इस  दिशा  में  कुछ  ठोस  कदम  भी  उठाये  गये  हें  उदाहरणस्वरूप हम  राज्य  सरकारों  को  अल्पकालीन

 ऋण देतें हैं  जिन्हें  वह  २  से  ५  वर्षों  में  लौटा  सकते  हूं  ।  इस  पर  ब्याज  की  दर  भी  बहुत  कम  है  ।  यह  केवल
 ay  प्रतिश्त  इन  का  उद्देश्य  यह  है  कि  इनकी  सहायता  से  लोग  भूमि  जीतकर सकें  शर

 उसमें  सड़कों प्रौर  ऐसी  ही  अरन्य  सुविधायों की  व्यवस्था  करके  उसका  इस  1९  विकास

 कर  सकें  कि  उसके  छोटे-छोटे भूमि  खंड  (  प्लोर  )  बना  कर  मकान  निर्माण  की  इच्छा  रखने  वालों  को  लागत

 मूल्य  पर  दे  दिये  जायेंगे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  बहुत  प्रगति  व्यवस्था  है  ।  राज्यों को  केवल  झपने

 प्रशासनिक  कर्मचारियों  को  त॑  यार  करना  है  करो  र  को  इस  योग्य  बनाना  है  कि  वे  इस  योजना  का  लाभ

 उठा  सकें
 ।

 भूमि  का  भ्रजेंग
 प्रौर

 उसका  विकास  करना  आसान  काम  नहीं  है
 ।

 इसमें  कुछ  समय  है  |

 ara  का  स्थान  निश्चित  करना  होता  है  ।  तब  बहुत  तरह  के  दबाव  पड़ते  |  |  कई  प्रकार

 के  निहित  तथा  अन्य  स्वार्थ  झपना  काम  करते  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में  भूमि  का  अर्जन  तथा  विकास  करने  की  यह
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 [  सरदार  स्वर्ण

 सहायता  केवल  राज्य  सरका  |  के  लिये  ही  नहीं  अपितु  स्थानीय  निकाय  भी  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के

 लिये  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  इस  योजना  से  लाभ  उठा  सकते  हैं  |  लागत  मूल्य  का  यहं  सिद्धान्त  विशुद्ध

 श्रादशंवादी  है  ।  मुझे  पता  है  कि  देश  के  एक  भाग  में  इस  योजना  का  परीक्षण  किया  गया  है
 |

 वितरण

 या  तो  किसी  प्रकार  की  लाटरी  प्रणाली  से  अथवा  पहिले  भराने  वाले  व्यक्ति  को  पहिले  दिये  जाने के  भ्राता

 पर  किया  जाता  है  ।
 इन  विकसित  स्थानों  को  लागत  मूल्य  पर  वितरण  करने  के  कोई

 न
 कोई  प्रणाली

 aaa  निकाली  जा  सकती  है  |  उदाहरणस्वरूप  पंजाब  सरकार  ने  नई  राजधानी  चण्डीगढ़  में  भूमि  खंड

 (cate) नियत  मूल्य  बिना  नीलाम  किये  लागत  मूल्य  पर  दिये  हैं
 ।

 भूमि-खंडों
 के

 क्षेत्र  नियत  रहते  भूमि  खंड  चाहने  वाले  व्यक्ति
 की

 बारी  है
 ।

 स्थानों  का  वितरण  करने

 के  लिये  या  तो  लाटरी  डाली  जाती  है  या  कोई  अरन्य  तरीका  झ्र पना या  जाता  या  तो  किसी  व्यक्ति  को

 किसी  भूमिखंड  लेने  में  पूर्ववतिता  मिलती है  प्रिया  ag  कोई  विशेष  स्थान  पसन्द  कर  सकता है  ।

 किन्तु  मूल्य  वही  रहता  है  जिस  पर  उसके  निवास  इत्यादि  का  व्यय  शामिल  रहता  है  |  इसलिये यह

 श्रद्धा  की  जाती  है  कि  इस  क  ः प्रन्तगत  उपलब्ध  सहायता का  उत्तरोत्तर  लाभ  उठाने से  भूमि का

 प्रश्न  सफलता  से  हल  हो  सकता  है  |

 कुछ  समय  पूर्व  शिमला  में  हुये  श्रीवास  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  इस  बड़े  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया

 गया  था
 कि

 का  कार्य  प्रारम्भ  होने  पर  भूमि  के  मालिकों  को  कितना  मूल्य  दिया  गया  वे  इस  नतीजें

 पर  पहुँचे  कि  प्रतिकर  की  राशि  का  निर्धारण  करने  के  लिये  कोई  समान  सूत्र  निकाला  जाय  ।  सभा  को

 यह  ज्ञात है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विधान  बनाना  राज्य  सरकारों  के  ऊपर  निभा र  क्योंकि  राज्य  के

 प्रयोजन  के  लिये  भूमि  का  अजन  करना  विभिन्न  राज्य  सरकारों के  दायित्व  में  प्रौढ़  उनके  क्षेत्र  में  हू  ।  मैं

 आपको  यह  बता  दूं  कि  कुछ  राज्यों  ने  अपने  क्षेत्रों  में  भूमि  की  चकबन्दी  के  कार्य  के  समय  गाँवों  के  निकट

 कुछ  भूमि  को  उन  गाँवों  के  भूमिहीन  लोगों  के  लिये  बस्तियां  बनाने  के  निश्चित  करने  की  व्यवस्था  की

 में  कई  राज्यों  को  जानता  जहाँ  कि  उन्होंने  यह  व्यवस्था  की  कि  जब  चकबन्दी  का  हो  तो  कुल

 भूमि  में  से  कुछ  गाँव  की  की  वृद्धि  के  लिये  छोड़  दिया  जाये  |  उस  हिस्से  के  लिये  जिससे  यह

 बड़ा  पुंज  बनता  है  प्रत्येक  भूमि के  मालिक  से  एक  निश्चित  दर  के  भ्रनुसार  भूमि  ली  जाती  है
 ।  ये  उन

 कार्यवाहियों म  से  कुछ  हैं  जो  कि  इस  सम्बन्ध  में  की  जा  रही  हैं  ।  इस  मामले  में  प्रतीक  ध्यान  देने

 are
 भ्रमित  तेजी  से  कायें  करने  की  श्रावइ्यकता  है  मैं  राशा  करता  हूँ  कि  इस  मामले  में  योजना

 आयोग  are  विभिन्न  राज्यों  में  यथोचित  ध्यान  दिया  जायेगा  |

 मध्य  arg  वर्गीय  गृह  निर्माण  योजना  के  पक्ष  कौर  विपक्ष  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  |  यह

 मामला  श्री  राधा  रमण  बनाम  श्री  मोहन  लाल  सकसेना  का  है  ।  श्री  मोहन  लाल  सक्सेना  मुझसे  इस  बात

 से  बहुत  अप्रसन्न  हैं
 कि

 मैं  अल्प  are  वग  गृह  निर्माण  योजना  का  लाभ  ऐसे  लोगों  को  भी  दे  रहा  हूँ  जिन  की

 राय  ६०००  रुपये  प्रति  वर्ष  है  शौर  राधा  रमण  ने  आग्रह  किया  है  कि  हमें  मध्य  वर्ग  गृह  निर्माण

 योजना  का  पुनरुद्धार  करना  चाहिये  जिसकी  प्रगति  को  बीमा  व्यवसाय  के  राष्ट्रीयकरण  के  निर्णय  से

 अ्रस्थायी  धक्का  लगा  है  ।  अस्थायी  रूप  से  आगामी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  हमने  इस  मध्य

 वर्ग  गृह-निर्माण योजना  में  सरकार  के  भ्रंश  के  रूप में  ३  करोड़  रुपये की  व्यवस्था  की  है  ।  आशा

 है  कि  लगभग  १०  करोड़  रुपये  बीमा  समवायों  से
 जायेंगे  और  ये  ६०००  रुपये  प्रति  वर्ष की

 अय  वाले  वर्ग  के  लोगों  को  दे  दिये  जायेंगे  ।

 श्री  एम०  थामस
 )

 :
 अब  यह  समझ  में  ग्रा  गया  है

 कि
 बीमा

 के  राष्ट्रीयकरण

 से  सरकार  को  हानि  हुई  है  ।
 अब  सारी  राशि  सरकार  के  नियंत्रण  में  है

 ।
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 स्वर्ण  सिंह
 :

 मेरे  माननीय  मित्र  उस  तक  का  लगा  रहे  हैं  जिसे  मैं  करना

 चाहता  हूँ  ।  मैँ  यह  कहना  चाह  रहा  था  कि  इस  बात  पर  निराश  होनें  का  कोई  कारण  नहीं  है  क्योंकि

 राष्ट्रीय  बीमा  निगम  अपनी  विनियोजन  नीति  की  विस्तृत  परीक्षा  करेगा  कौर  यह  है  कि  लोग

 निर्माण  में  विनियोजन  के  लिये  कुछ  व्यवस्था  करने  में  समर्थ  होंगे  ।  वह  किस  वेतन  वर्ग  तक  को  लेने  को

 तैयार  है  प्रिया  वह  किस  सीमा  तक  क्षण  की  राशि  अग्रिम  धन  के  रूप  में  देने  को  तैयार  हैं

 इस  बात  का  निर्णय  तो  बाद  में  किया  किन्तु  मैं  ara  करता  हूँ  कि  बीमा  निगम  की  नीति

 निर्धारण  करने  वालों  के  लिये  गृह  निर्माण  के  लिये  कुछ  धन  की  व्यवस्था  करना  सम्भव  होगा  ।

 तत्पद्चात् भद  सभा  के  विभिन्न  पक्षों  की  are  गंदी  बस्तियों  को  साफ  करने  का  महत्वपूर्ण  प्रशन

 विचार  के  लिये  उठाया  गया  है  ।  मैं  गंदी  बस्तियों  की  उस  भ्र मानवीय  दुखदायी  अवस्था  जिस  में

 इन  बस्तियों  के  लोग  रह  रहे  हैं  सनौर  जिसकी  बार  बार  चर्चा  की  जा  चुकी  वर्णन  नहीं  करना

 चाहता  |  इस  सम्बन्ध  में  किया  जाने  वाला  प्रत्येक  कार्य  वाँछनीय  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में  कुछ न  कुछ  करना

 अत्यावश्यक है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  गंदी  बस्तियों  को  साफ  करने  के  लिये  २०  करोड़

 रुपये  की  व्यवस्था  है  ।  जानता  हुँ  यह  राद  पर्याप्त  नहीं  किन्तु  जब  सारी  योजना  सभा  के  सम्मुख

 रखी  जायेगी  तब  कदाचित्  सदस्य  अन्य  सम्बन्धित  प्रतियोगी  मांगों  के  सम्बन्ध में  अधिक  बरच्छा  निर्णय कर

 सकेंगे  प्र  देश  के  कुल  संसाधनों  के  उपयोग  का  सर्वोत्तम  तरीका  बता  सकेंगे  |  यदि  अन्य  प्रतियोगी माँगों

 की  ध्यानपूर्वक जाँच  करने  पश्चात  वे  इस  सम्बन्ध  में  श्रमिक  धन  देने  का  समर्थन  कर  सकें तो  मुझें

 सर्वाधिक  प्रसन्नता  होगी  |  किन्तु  इस  राशि  का  निश्चय  बहुत  सावधानी  के  बाद  किया  गया  हैं  योजना

 आयोग  ने  इस  पर  अ्रत्याधिक  सहानुभूति  से  विचार  करने  को  कहा  है
 ।

 किन्तु  एक  ऐसे  देश  जहाँ  प्रगति

 की  रफ्तार  तेज  करनी  सामाजिक  सुविधाओं  wie  प्रत्यक्ष  उत्पादन  कार्यों  में  एक  संतुलन  रखना

 पड़ेगा  |  इन  दोनों  के  बीच  विभाजन  रेखा  खींचना  सरल  नहीं  तथापि  विभाजन  रेखा  कैदी  न  कहीं  खींचनी

 ही  पड़ेगी  ।  हमने  इसे  खींच  दिया  है  ।  अब  सभा  को  इसका  मथन  करना  है  भ्र ौर  प्राय  कई  बातें

 में  चर्चा  हो  जाने  के  बाद  निकलने  वाली  योजना  पर  ही  निर्भर  रहेंगी  ।

 गंदी  बस्तियों  को  साफ  करने  की  योजना  को  क्रियान्वित  करनें  के  सम्बन्ध  उन्हें  फिर  से  मकान

 देने  ,  तथा  उन्हें  कहाँ  मकान  दिया  जाय  उन्हें  कौन  सा  वैकल्पिक  स्थान  दिया  जाय  इत्यादि  के  सम्बन्ध

 में  अत्यंत  लाभदायक  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इन  सुझावों  पर  वे  विभिन्न  जिनहें

 इन  विभिन्न  योजना ग्रो  को  क्रियान्वित  करने  का  काम  सौंपा  गया  पर्याप्त  ध्यान  देंगी  ।  लेकिन  एक  बात

 कहने  में  मुझे  कोई  हिचक  नहीं  है  ।  गंदी  बस्ती  को  साफ  करने  की  किसी  भी  योजना  में  दो  मुख्य  बातों  को

 ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  पहली  यह  कि  ५०  प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  पर  दिल्ली  सुधार

 प्रयास को  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  वहाँ  निर्माण  किये  गये  नये  मकानों का  जो  किराया  लगाया

 गया  है  वह  किराया  भी  गंदी  बस्तियों  के  रहने  वाले  लोग  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  दूसरे  इन  गंदी  बस्तियों  को  साफ

 करने  के  ली  गई  भूमि  पर  उन  लोगों  को  मकान  देने  की  सद्भावना  के  रहने पर  भी  वे  सभी

 विभिन्न  व्यक्ति  उसी  क्षेत्र  में  नहीं  बसाये  जा  सकते  ।  इसलिये  इस  स्थिति  में  कुछ  व्यक्तियों  को  हटाना

 यह  स्थान  स्थान  के  ऊपर  निर्भर  है अनिवार्य है  ।  इसे  कसे  अच्छी  तरह  किया  जा  सकता  है
 ?

 मैँ  प्रत्येक  योजना  के  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  नहीं  बता  सकता  कि  उन्हें  भक  स्थान  से  ५०  २००  गज

 अथवा  एक  मील  हटना  पड़ेगा  ।  यह  विस्तार  का  विषय  है  ।

 टीके कठ  पो ०  त्रिपाठी  )
 :

 एक  के  ऊपर  एक  मकान  बनायें  तो  ?

 सरदार  स्वरण  सिंह
 :

 सभी  स्थानों  में  एक  के  ऊपर  एक  मकान  बनाना  संभव  नहीं  है  प्रौढ़  इससे

 अन्य  कठिनाइयाँ  पैदा  हो  जायेंगी
 |

 मूल  wa  में
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 fait  राजा  रमरण  दिल्ली  नगर  Yoo  रुपये  अनुदान  देने  की  पुनर्वास  योजना  बहुत  सफल

 है  ।

 स्वरण  सिंह  :  श्री  राधा  रमण  ने  बिल्कुल  ठीक  कहा  है
 कि

 हटाये  गयें  इन  लोगों  के  पुनर्वास

 ५००  रुपये  का  अनुदान  देने  भ्र  उन्हें  कोई  भूमिखंड  बता  देने  की  योजना  खुब  सफल  रही
 है

 इस  बात  से  प्रसन्नता  है  तौर  मझे  इस  बात  की  विश्वास  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जा  सरकेगा
 |
 में

 वल  स्थिति  की  कठिनाइयाँ  बता  रहा  था  ।  किसी  भी  गंदी  बस्ती  को  साफ  करनें  की  किसी  भी  योजना

 को  क्रियान्वित  करने  से  होने  वाले  वास्तविक  परिणामों  का  निर्धारण  करतें  समय  इन  बातों  को  ध्यान  में

 रखना  चाहिये  ।

 तत्पश्चात्  एक  के  बाद  दूसरे  सदस्य  ने  ग्रामीण  गह  निर्माण  की  आलोचना  की  है  ।  ग्रामीण

 निर्माण  गावों  के  पुनर्निमाण  के  लिये  भूमि  ढूंढने  कौर  विभिन्न  प्रकार  के  मकानों  के
 निर्माण

 के
 लिये  निकटवर्ती  स्थान  में  उपयुक्त  भूमिखण्डों  की  व्यवस्था  करना  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की

 अवधि  में  देहातों  में  मकानों  के  निर्माण  का  कार्य  प्रत्यक्ष  रूप  से  संभालने  के  लिये  योजना  झ्रायोग  कौर

 सरकार  कॉफ़ी  धन  नहीं  जुटा  सकी  है  |  यह  एक  ऐसी  कालावधि  है  जिसमें  प्राप्त  गांव  बना  कर  AT

 सामुदायिक  केन्द्रों  में  सहायता  दे  कर  या  टें  नगरपालिकाओं  कौर  कई  स्थानों  wife  पर

 हरिजनों  के  लिये  कुछ  कर  के  एक  प्रकार  का  प्रारम्भिक  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।  परन्तु  मुझें  यह  कहने  में

 कोई  हिचकिचाहट  नहीं  है  कि  विंमान  संकेतों
 के

 अनुसा
 र

 देहातों  में  मकानों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  किसी

 बड़े  पैमाने  पर  सहायता  दे  कर  प्रत्यक्ष  रूप  से  मकान  बनाने  का  कार्य  संभालने  के  लिये  पर्याप्त  धन  प्राप्त  नहीं

 हैं  ।  परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  भूमि  की  इस  समस्या  कों  सन्तोषजनक  ढंग  से  सुलझाਂ  लिया

 जैसे
 कि

 उसे  कुछ  राज्यों  में  सुलझाया  जा  रहा  तो  वह  ऐसी  परिस्थितियों  के  अन्त्य  निर्माण की
 दिशा

 में  तक  बहुत  बड़ा  कदम  होगा  जिस  में  सामान्य  wifes  परिस्थितियों में  सुधार  होने  पर  देहातों  में

 मकानों  की  व्यवस्था  को  waar  ही  बहुत  प्रोत्साहन  मिलेगा
 ।

 अब  मैं  संक्षेप  में  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूँगा  |  इसकी  काफ़ी  आलोचना

 at  गई  हैं  इसलिये मैं  यह  बनाना  चाहूँगा  कि  यह  देखने  के  लिये  कि  कार्य  विशिष्ट  बातों  के  अनुसार

 किंया  जाये  तथा  उल्लिखित  श्रेणी  का  निर्माण सें  निर्माण  के  दौरान  में  तथा  निर्माण  के  बाद

 किन-किन  कार्यवाहियों के  किये  जाने  की  व्यवस्था  है  ।  लोक-सभा  के  माननीय  सदस्यों  को  प्रगति  तरह

 मालूम  है  कि  साधारणतया  टेण्डर  आमंत्रित  कर  के  काम  दिया  जाता  है
 |

 विभिन्न  स्थानों  के  लिये  अनुसूचित ss  प
 दर  निर्धारित किये गये किये  गये  हैं  प्रौढ़  हाल  ही  में  कई  स्थानों  के  fat  में  परिवर्तन  किया  war  है  ।

 इस

 अनुसूची
 की

 संदैव  जांच  पड़ताल
 की

 जाती  है  ।

 उन  टैंकरों
 की  प्राप्ति  के  पश्चात  निर्माण  मंत्रणा

 बोर्ड
 सावधानीपूर्वक  उसकी  जांच  करता  है

 ।  इस

 बोर्ड
 में  हैं  वित्तीय  प्रतिनिधि  तथा  प्रशासनिक  कार्यप्रणाली  के  प्रतिनिधि  होते  हैं  ।  यह  तीनों

 उन  टेंडरों  की  एक  साथ  जांच  करके  सिफारिश  देते  यदि  धनराशि एक  निश्चित  सीमा

 से  होती  है  तो  इन  की  स्वीकृति  उच्च  स्तर  पर  की  जाती

 हमने
 एक

 निर्माण  सर्वेक्षण  रखने  की  पद्धति  लागू  की  है
 ।

 इस  सर्वेक्षक  का  सम्बन्ध
 न

 केवल  देके
 का  फारम  तैयार  करने  से  होता  है  प्रत्युत  यह  निर्माण

 .  कार्य पर  भी
 नियंत्रण

 रखता  इसके  च

 अधीक्षण  कर्मचारी  होते हैं  ।

 मैं  यह  नहीं  कह  सकता  इतना  सब  करने  के
 दि

 भी
 विभाग

 से
 भ्रष्टाचार

 समाप्त

 हो  गया
 है  ।

 परन्तु  मेरा  यह  नग्न  निवेदन  हैं  कि  माननीय
 सदस्य

 सुझाव
 दे ंकि  ah  उचित  में  at

 अग्रेजी  4
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 किया  जा  सकता  है  ।  हम  इस  विषय  पर  कि  कौर  क्या  किया  जा  सकता  अनौपचारिक  परामर्श  समिति
 ~  ~

 में  चर्चा  करेंगे  ।  कुछ  सुझाव  दिये  गये  हैं  कि  इस  निर्माण  कार्य  से  सम्बन्धित  जैसे  ठेकेदारों
 अथवा

 इंजीनियरों  हारा  एकत्रित  की  जाने  वाली  धनराशि  पर  भी  कुछ  नियंत्रण  होना  चाहिये  |  राय-कर

 कारी  श्रप्नत्यक्ष रूप  से  इस  प्रकार  के  कार्य  सजदा  ही  करते  रहतें  इस  प्रकार के  एक  मामल

 की  मझे  जानकारी है  ।  इंजीनियरिंग  विभाग  के  एक  कर्मचारी  ने  ७०,०००  रुपये  बंक  रखें

 ait  इसको  जानकारी  होनें  पर  झ्रायकर  अधिकारियों  नें  जांच  की  तथा  लगभग  सभी  धनराशि  उससे

 ले
 ली  गई  ।

 मैँ  यह  कहना  चाहता  हूँ  कर्मचारियों तथा  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  की  आस्तियों
 का

 परिगणन  शझ्रायकर  प्राधिकारी श्रप्नत्यक्ष  रूप  से  करते  परन्तु  यह  कहना  कि  यह  पर्याप्त  है  अथवा  नहीं

 मेरे  लिये  कठिन  है  ।  परन्तु  मैं  कठोर  तथा  जागरूक  के  प्रतिष्ठित  किसी  भी
 प्रस्ताव

 पर
 विचार

 करने  को  प्रस्तुत  हूं  जिससे  इस  प्रकार  की  गड़बड़ी  प्रभावोत्पादक  रूप  से  रोकी  जा  सके  ।

 मैं  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूँ  कि  मकानों  तथा  wea  इमारतों  की  लागत
 की  यदि  इसी

 तरह
 की

 दूसरी  सरकारी  अथवा  गैर-सरकारी  इमारतों  की  लागत  के  साथ  तुलना  की  तो  यह  कोई

 जनक  नहीं  दिखाई  दे  पड़ता  ।

 परन्तु  यह  सौदा  याद  रखना  चाहिये  कि  राज्य  स्तर  बन्दरगाहों  नगरपालिकाओं  एम
 ०

 ०  एस०  तथा  सिचाई  विद्युत  मंत्रालय  में  किये  जानें  वालें  निर्माण  कार्यों  से  केन्द्रीय  लोक-निर्माण

 विभाग  के  लिये  कुछ  प्रतिशत  कम  ही  है  ।  तथा  हमने  एक  विजिलेंस  आफिसर  नियुक्त  किया  जिसका

 तग  गह  रिदा  ee
 एक  माननीय सदस्य  ने  कहा

 कि
 केन्द्रीय  लोक-निर्माण विभाग  द्वारा  बनाये

 गये  कुछ  पुल टू

 गये  हैं
 ।

 मैं  नहीं  जानता कि  वह  fina  पुलों  के  सम्बन्ध  में  कह  रहे  थे  परन्तु  ग  नल  कोक  का  झ

 कि
 लोक-निर्माण  विभाग  द्वारा  बनाया  गया  कोई  भी  पुल  गत  बाढ़  में  नहीं  टूटा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  सभा  को  याद  दिला  चाहता  हूँ  कि  सरकार  को  इसकी  पूर्णतया  जानकारी

 है  तथा  वित्त  मंत्रो  में  झपने  प्राय-व्यस्क  भाषण  में  विशेषतया  कहा  था  कि  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार

 की  कार्यप्रणाली  बनाने  का  है  जो  परियोजनाओं  के  बनते  समय  अथवा  पूर्णतया  बन  जाने  के  पश्चात्  इन

 परियोजनाओं  की  जांच  करे  ।  मंत्री  ने  ot  राय-व्यस्क  भाषण  में  यह  कहा

 हम  लोग  योजना  योग  से  परामर्श  करते  रहते  हैं  ौर  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँचे  हैं  कि  इस  मामले

 में  कारवाई  करनें  का  सब  सें  तरीको  यहं  होगा  कि  उच्च  अधिकार  प्राप्त  एक  विशेष  समिति  नियुक्त

 को  जिसमें  केन्द्र  के  मंत्रिगण  तथा  योजना  आयोग  के  उप-सभापति  रहें  यह  समिति  विशेष  रूप

 से  चुने  हुये  दलों  द्वारा  TAT  छानबीन  की  व्यवस्था  करे  जिसके  अन्तर्गत  केन्द्र  पौर  राज्यों  में  चलने

 वाले  बड़े-बड़े  योजना  कार्यों  के  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  की  सहमति  निरीक्षण करना  भी  सम्मिलित

 हो  ये  दल  सरकारी  शौर  गैर-सरकारी व्यक्तियों  जो  सम्बद्ध  अन्वेषण  के  प्रत्येक  समूह  के  लिये  विशेष

 रूप  से  चुने
 मिला  कर  बनाये  जायेंगे  और  बाहर  के  विशेषज्ञों  से

 भी
 इन्हें  सहायता  दिलायी

 जा

 सकती  है  1.0

 मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  का  ध्यान  इस  प्रदान  की  कौर  दे  तथा  यह  जानने  के
 सभी

 प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  कि  इस  जांच  आदि  से  भ्रष्टाचार  में  कितनी  कमी  हुई  है

 मद्रास  के  एक  माननीय  सदस्य  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  रखे  गये  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों

 क  सम्बन्ध मे  कुछ  कहा  था  1:  इस  प्रदान  पर  प्रत्येक  वर्ष  विचार  किया  जाता  है  तथा  यह  निश्चित  है  कि  सभा

 के  कुछ  माननीय  सदस्य  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  करमचारियों  की  सेवा  शर्तों  at  चर्चा करें  ।

 मं  इस  सम्बन्ध में  कुछ  दिन  पूर्व  किये कुछ  कार्यों  के सम्बन्ध में  कुछ  जिससे  सबको  जानकारी
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 [  सरदार  स्वर्ण  सिंह  |

 हो
 जाये  कि

 इस  समस्या  की  दौर

 भी

 हमारा  ध्यान
 है

 तथा  इस  पर  सर्वेक्षण  शीघ्रता धू वंक  विचार  किया
 जाता है  ।

 जहाँ तक  सेवा  के  स्थायित्व का  wea  कितने  ही  लोक-निर्माण  विभाग
 के  काम  के  लिये  स्थायी

 रूप  से  रखे  गये  कर्मचारी  बार  बार  स्थायी  तथा  भ्रद्धस्थायी  के  प्रदान  की  माँग  कर  रहें  हैं  ।  सरकार ने  इनमें

 जिन्होंने  सितम्बर  cee  तक  दस  ae  की  सेवा  पुरी कर  ली  २५२६४  व्यक्तियों
 को  स्थायी  बनाने

 के  रादेश  दे  दिये  हैं  ।  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखे  गये  १,११८  पदों
 को

 श्रद्धा-स्थायी  घोषित  करने

 के  श्रादेश  भी  दिये  जा  चुके  हैं  ।  PEUY-2E  वर्ष  में  १  सितम्बर  PEXR  को
 दो

 वर्ष  की
 सेवा  पूर्ण  करने

 वाले  कर्मचारियों  को  श्रद्धस्थायी  घोषित  करने  के  रादेश  दिये  जा  चुके  हैं  ।  आप  इस  कार्य  की  सराहना

 करेंगे  ।  इन  झ्रादेशों  के  परिणामस्वरुप ८,३६३  कर्मचारी  अ्रद्धस्थायी  हो  जायेंगे  ।  संक्षेप
 राज

 ~

 की  स्थिति  के  aaa  कल  22.0  काम  के  लिये  स्थायी रूप  से  wa  गये  कर्मचारियों में

 २,५२९  स्थायी पद  तथा  €,४७१  भ्रद्धस्थायी पद  हैं  तथा  शेष  लगभग  एक  हज़ार  HATA  भ्र स्थायी  हूँ
 ।

 कार्य के  यदाकदा  बढ़ने  के  कारण  यह  झ्रावश्यक  भी  है
 ।

 रिहाइशी  मकानों  के  सम्बन्ध  में  भी  हमने  कुछ  किया  है  ।  तथा  PEX-  के  प्राय-व्ययन में  प्रस्तावित

 निर्माण  से  स्थिति  बहुत  सुधर  जायेगी  क्योंकि  दिल्ली तथा  नई  दिल्ली  के  केन्द्रीय  सरकार  के  लगभग

 ८०  प्रतिशत  कर्मचारियों के  लिये  मकानों  की  व्यवस्था हो  जायेगी  काम पर  स्थायी  रूप  से  रखे  गये

 कर्मचारियों  की  भी  यही  प्रतिशतता  रखनें  का  विचार  है  ।  वर्तमान  वर्ष  में  निर्माण  कार्य  पूर्ण  हो  जाने
 की

 आशा  है  तथा  यदि  कुछ  शव  रहेगा  तो  यथासंभव  कम  अवधि  में  इसको  शीघ्र
 करने

 का
 प्रयत्न

 किया  जायेंगी  ।

 gy  चिकित्सा  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  था  ae  कहना  चाहता  हूँ
 कि

 दिल्ली  में  ६

 डिस्पेंसरी  हैं  जिनमें  से  दो  में  योग्य  डाक्टर  हैं  तथा  यह  कहना  कि  ईन  में  केवल  कम्पाउन्डर  उचित

 नहीं
 है  ।

 इसके  अ्रतिरिक्त  इन  कमंचारियों  की  सेवा  के  लियें  एक  चलती  फिरती  डिस्पेंसरी  है  तथा  एक  ak

 चलती  फिरती  डिस्पेंसरी  चलाने  का  सरकार  का  विचार  है  ।  इस  प्रकार  इन  डिस्पेंसरियों में  दो

 प्राप्त  डाक्टर  हैं  तथा  दो  चलती  फिरती  डिस्पैंसरियों  ०००
 व्यक्तियों  की  चिकित्सा  सुविधाओं  के  लिये

 अपर्याप्त नहीं  हैं  ।  मेरा  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  इस  प्रश्न  पर
 aerate

 करने  का  है  कि  इन

 कर्मचारियों  को  सुविधायें  दी  जा  सकती  हैं  ।

 इसके  राष्ट्रपति भवन  के  २५०  मालियों  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  ।  मैंने  जांच  की  तथा  यह

 जानकारी  हुई  कि  इनमें  से
 ८०

 को  क्वार्टर  मिल  चुक हैं  तथा  हमारा  विचार  मकान  बनाने
 का

 है  जिससे  ar  मालियों  को  मकान  दिये  जा  सकें  ।

 जहां  तक  छपाई  तथा  लेखन-सामग्री का  सम्बन्ध  योजना  wale  में  नासिक  में  एक

 तय  प्रेस  बनाने  के  लिये  १०२.२  लाख  रुपये की  व्यवस्था थी  मुझे सभा  को  यह  बतातें हुये  प्रसन्नता

 है
 कि

 यह  प्रेस  बन  चुकी  है
 ।

 मकान
 भी  बनाये जा  चुके  हैं  तथा  इस  कार्य  के  पूर्ण  होने  के

 लियें
 जो

 लक्ष्य

 निश्चित  किया  गया  था  वह  पूर्ण  हो  चुका  है  ।  दूसरी  योजना  की  अवधि  विभिन्न  प्रेसों  के  लिये  ५  करोड़

 रुपये की  व्यवस्था  है  तथा  इस  से  दक्षिण  में  एक  प्रेस  खोलने  का  विचार  है  जिस  पर  लगभग

 करोड़  रुपये  खर्चे  होगा  ।  हमारा  विचार  वर्तमान  प्रेसों  में  हिन्दी  शाखाएं  खोलने  तथा  अलीगढ़  प्रेस  तथा

 कलकत्ता  प्रेस  के  कर्मचारियों  को  मकानों  की  व्यवस्था  करने  का  है  |  हमारा  विचार  कलकत्ता  प्रेस  के  लिये

 इमारतें  बनाने  कां  तथा  फरीदाबाद  के  प्रेस  के  विस्तार  का  है  ।

 किसी  ठेकेदार के  २५०  कमंचारियों  के  द्वारा  की  गई  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  गया  |  यह

 are  रखना  चाहिये  कि  वह  ठेकेदार  के  श्रमिक  थे  ।  परन्तु  फिर  भी  एक  ated  समझौता  कराने  का  पूर्ण

 प्रयत्न  किया  गया  ।  क्रय  संगठन  तथा  देश  में  निमित  भांडारों  तथा  कुटीर  छोटे  पैमाने के  उद्योगों
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 जैसे  खादी  को  लेने  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  ।  इस  क्षेत्र  का  पूर्ण  रूप  से  उपयोग  करना  हमारी  निश्चित

 नीति है  ।  मैं  सभा  में  समय  समय  पर  जो  प्रगति  हमने  की  है  उसके  भ्रांकड़े  बता  चुका  हूँ
 ।

 मेंने  दो  weal  के  उत्तर  नहीं  दियें  एक  एस्टेट  ऑफिस के  सम्बन्ध  में  है  |  दिल्ली  में  प्रथम

 वर्षीय  योजना  अवधि में  पर्याप्त  भवन  निर्माण  किये  गये  हैं  fade  पंचवर्षीय  योजना
 दिल्ली

 में  सरकारी  कर्मचारियों  के  मकानों  को  कमी  को  समाप्त  करने  का  हमारा  विचार  है  ।  हम  कुछ  कार्यालयों

 को  दिल्ली  से  बाहर  लें  जाने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  मैं  सभा  में  कई  बार  बता  चुका  हूँ  कि  मुझे  सफलता  नहीं

 मिली  है  ।  कारण  बताये  गये  हैं  कि  विभिन्न  मंत्रालयों  के  सक्षमतापुर्वक  कार्य  के  लिए  दिल्ली  में  एक

 एकन्रोकरण  आवश्यक है  ।  इसलिये  जब  सभी प्रयास किये  जा  रहे  मैं  यह  भी  प्रयत्न  कर  रहा  हूँ
 कि

 दिल्ली  में  मकानों  तथा  कार्यालयों का  एकत्रीकरण  हो  क्योंकि  मैँ  इस  निष्कर्ष पर  पहुँचा हूँ
 कि  यदि

 हम  कुछ  कार्यालयों  को  दिल्ली  से  बाहर  ले  जानें  में  सफल  भी  हुये  फिर  कार्यालयों  तथा  निवासस्थान ों

 के  लिये  भर  अधिक  भवन निर्माणों की  श्राववयकता  है  ।

 एक  प्रश्न  यह  भी  उठाया  गया  कि  पेट्रोल  का  विषय  कई  मंत्रालयों के
 भ्रन्तर्गत

 जाता  है  ।

 इस  विषय  पर  हमारा  ध्यान  है  तथा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  समन्वय किया  जायेगा  |

 mad  मुझे  कुछ  अधिक  समय  दिया  इसका  मैं  झ्रापका  हूँ  ।  मैं  सभी
 सदस्यों  जिन्होंने

 चर्चा  में  भाग  लिया  को  धन्यवाद  देता  हूँ  ।

 fat  कामत
 :

 मंत्रालय  ब्रिटिश  हाउस  श्रॉफ  कॉमन्स के  स्तर  पर
 हैन्स

 छपवाने में  कब  तक

 पहुँच  जायेगा  ।

 स्वर  सिंह
 :

 हमें  प्रगति  तुलना  एक  बाह्य  अभिकरण  से  नहीं  करनी  चाहिये
 ।

 परन्तु

 मेरा  विचार  इन  वाद  विवादों  को  शीघ्र  छपाने  का  है  ।

 अध्यक्ष
 महोदय  द्वारा  सब  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  गये  तथा  श्रस्वोकृत  हुए

 ।

 श्रेय  महोदय
 :

 कार्य-सूची  के  चौथे  स्तम्भ  में  दिखाई  गई  राशियों  से  अनधिक  पृथक

 राशियों  राष्ट्रपति  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  जो  दूसरे  स्तम्भ  में  दिखाई  गई  उन  भारों

 के
 लिये  दी  जाय  जिनका  भुगतान  ३१  ११५७  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  किया  जायेगा

 ।

 मांग  संख्या  १०१,  १०२,-१०३,  १०४,  १०५,  १४३,  १४४  तौर  wy

 मांगें  सभा  द्वारा  स्वीकृत  हुईं  वे  नीचे  दीं  जाती

 डिस्क  राशि

 208.0  संभरण  मंत्रालय  ५२,  ४३,०००  रुपये

 संभरण १०२  VV AE, 000  रुपये

 Ro}  अन्य  असैनिक  निर्माण-कार्य  १७,  ५,६०,०००  रुपये

 Roe  लेखन  सामग्री  तथा  मुद्रण  4,%  ३,०४,०००  रुपये

 Foy  श्वास  और  संभरण  मंत्रालय  के  प्रधान  विविध

 विभाग तथा  व्यय  द०,००,०००  रुपये

 १४३  नई-दिल्ली  पूंजी  व्यय  €,१७,८४,०००  रुपये

 oe  भवनों  पर  पूंजी  व्यय  €,२८,९१४,०००  रुपयें

 Rey  प्रवास  संभरण  मंत्रालय  अन्य  पूंजी  व्यय  ३,७१,२२,०००  रुपये

 अंग्रेजी  में
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 महोदय  :  श्री  सभा  उत्पादन  मंत्रालय  की  मांग  संख्या  ८७,
 ८८,  पट  €०,  £१  कौर

 १३८  पर  विचार  करेगी  ।  इसके  लिये  ६  घंटे  निश्चित  किये  गये  हैं  हम  १२  बज  कर्  AG  मिनट

 पर  कर  रहे  हैं  ।  हमें  ६.५  बजे  तक  यह  चर्चा  खत्म  कर  देनी  चाहिये  ।

 इस  पर  कई  कटौती  प्रस्ताव  रखे  गये  ।  उन  की  सूचना  देनें  वालों  में  से  जो  सदस्य  अपना  प्रस्ताव

 रखना  चाहें  वे  मुझे  पन्द्रह  मिनट  के  अन्दर  सूचना  दे  देवें
 ।

 यदि  उनके  प्रस्ताव  ere  नियमित  हुये  तो

 मे  उन्हे  प्रस्तुत  किया  गया  मान  लूंगा  ।

 सदा  की  भांति  सब  के  लिये  भाषण  प्रवीण  १५  मिनट  ही  होगी  ।
 किन्तु  यदि  विभिन्न  वर्गों

 के
 नेतायों

 को
 भ्रावश्यकता हुई  तो  २०  मिनट  तक  भी  मिल  सकते  ।

 श्री  कामत  :  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  की  मांगों पर  भी  चर्चा  करने  के
 लिये  कुछ

 समय  दिया  जायेगा ?  इन  को  पता  नहीं  किस  कारण  से  सबंधी  छोड़  दिया  गया  है
 ?

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  कि  प्रतिवर्ष  कुछ  मांगों  पर  ही  वाद-विवाद  किया

 जाता है  ।  इसका  निर्णय  कार्य-मंत्रणा समिति  करती  है  ।  अगले वर्ष  माननीय  सदस्य  इस  मामले  को

 वहां  उठा  सकते  =  ।

 श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  :  कार्यो-मंत्रणा  समिति  की  एक  सदस्या  होने  के  नाते  मझे  यह  कहना  है

 कि  हमें  थोड़े  से  मंत्रालयों  की  मांगों  पर  भी  विचार  करने  का  समय  नहीं  मिलता  हमने कई  बार

 कार  को  कहा  है  कि  इतनी  मांगें  हमारे  सामने  नहीं  रखी  जानी  चाहियें  ।  क्योंकि  हमें  कई  बार  कई

 क्यों को  बिल्कुल  छोड़  देना  पड़ता  है  |

 श्री  कामत  :  यदि  इस  कार्य  के  लिये  अधिक  समय  नियुक्त  किया  गया  होता  तो  सभी  मांगों  पर

 चर्चा  हो  सकती
 थी  ।  बिना  चर्चा  के  मांगों  का  पास  कर  देना  बड़ा  अरन र्थ कर  है  ।

 महोदय  :
 में  एक  नयी  प्रक्रिया  सोच  रहा  हूँ

 ।
 किन्तु  पता  नहीं  वह ह  कब  चालू  हो  सके

 ।

 जैसे  ही  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  समाप्त  हो  भिन्न  भिन्न  मांगों  के  लिये  भिन्न  समितियाँ  नियुक्त
 कर  दी

 जायेंगी  ।  समिति  के  सदस्य  उन  पर  गम्भी  रता  से  चर्चा  करके  उन्हें  सभा  के  सामने  इस

 प्रकार  प्रत्येक  मांग  पर
 में

 तथा  सभा
 में

 दो  बार  चर्चा  हो  जायेगी  परन्तु
 इस  at  अब  ऐसा

 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 अब  दूसरे  विषयों  को  लेते  हैँ
 ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  नें  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत

 मांग  संख्या  मांग  का  संक्षिप्त  विषय  मांग  की  राशि

 a9  उत्पादन  मंत्रालय  LRjooo  रुपय

 ao  नमक  १,रे  R2X%,000

 चट  उत्पादन  मंत्रालय  के  अधीन  eT  संगठन  9  RVR  000

 Eo  सरकारी  कोयला-खानें  2,53,  Y,000

 gf  उत्पादन  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  तथा  व्यय  2,0%,  8,000

 १३८  उत्पादन  मंत्रालय  का  पूंजी-वहम  PERE  LT,  000

 भ्रंग्रेजी
 में
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 श्री  रघुनाथ  सिंह  बनारस-मध्य  स्रध्यक्ष  उत्पादन  के  विषय  में

 श्री  के०  क०  बसु  :  माननीय  सदस्य  को  इस  प्रकार  अन्त  में  खड़े  होकर  नहीं

 बोलना  चाहिये  ।  इसके  लियें  समय  बढ़ाया जाना  चाहिये

 अध्यक्ष  महोदय  :  इनके  बाद  में  श्री  बसु  को  ही  बुलाऊंगा  ।

 श्री  रघनाथ  सिंह  :  में  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता हुँ  उपमंत्री  जी  को  भी  धन्यवाद

 देता  हूँ  कि  उन्होंने  शिया  की  उन्नति  के  वास्ते  उनसे  जो  कुछ  हो  सकता था  अब  तक

 किया ।  लेकिन  जितना  होना  चाहिये  था  उसमे ंवे  इस  वास्ते  सफल  नहीं हो  सके  कि  उनको  भारत

 सरकार  द्वारा  इतना  रुपया  नहीं  दिया  गया  कि  वे  जहाजरानी  की  भ्र  ज्यादा  उन्नति  कर  सकते  |

 मिश्रा  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  ATH  करना  चाहता  हूँ  कि  भारतवर्ष  में  केवल  एक  ही

 शिपयार्ड  विशाखापतनम  में  है  ।  श्राप  देखें  कि  इस  साल  दुनिया  अर्थात  ReXA A  १४४७  जहाज़

 बने हैं  ,  जब  कि  हिन्दुस्तान  में  सिफ॑  ६  जहाज़ बन  सके  हूं  ।  इसका  अरथ  यह  हुमा कि  विश्व के  जहाज

 के  उत्पादन  में  हमारा  प्रभुपाद  झगर  टीनेज  की  तरफ  ध्यान  दें  तो  मालम  होगा कि

 लायड  के  रजिस्टर के  अनुसार  सन्  १९५४  में  दुनिया  में  कुल  ५३  लाख टन  के  जहाज़ बने  इस  43.0

 लाख  टन  में  भारतवर्ष  का  हिस्सा  fah  दस  हज़ार  टन  भ्र्थात ी  हमारा  अनुपात  में  .  ३४५०  हैं  ।

 श्राप  पूछेंगे  कि  झ्राखिरकार ऐसा  होता  क्यों  है  ।  ऐसा इस  कारण  होता हैं  कि  हमारे  पास  केवल  एक

 ही  शिया  (  ना बां गण है  झर  इसमें  हम  एक  साल  में  चार से  लेकर  ६  जहाज  .  तक  तयार कर  सकते

 हैं  ।  इस  समय  हिन्दुस्तान के  १४  जहाज़  बन  रहे  हैं
 ।

 उन  में  से  ६  जहाज़  तो  विशाखापतनम में  सात

 जहाज़  जमाने  में  बन  रहे  एक  जहाज़  जापान  में  बन  रहा  है  |  अर्थात  हिन्दुस्तान  के  लिए

 १५  जहाज  बनने  वाले  हैं  उनमें  से  fas  ६  देशी
 ८

 जहाज़  बिदेशी  दस  हजार  टन

 के  जहाज़ की  कीमत  ८०  लाख  रुपये  के  करीब  होती  है  ।  इस  प्रकार  ८  जहाज़ों की  कीमत  करीब

 ६  करोड़  रुपया  विदेश  भेज  देंगे
 ।

 है  कि  भारत  सरकार  ने  श्री
 क्षण  सी

 ०  रेड्डी  साहब  के  हाथ

 मजबत  नहीं  उनको  शिपयाडं के  वास्ते  रुपया  नहीं  दिया  है  ।  यहं  ६  करोड़  रुपया  जो  आठ

 जहाजों  के
 लिये  विदेशी  कम्पनियों

 को  दे  रहे  यदि  यही  रुपया  रेड्डी  साहब  को  दे  देते  तो  उस  रुपये

 से  हिन्दुस्तान
 में  कम  से  कम

 ६

 शिपयार्ड  बन  सकते  थे

 और  इस प्रकार  हम  हिन्दुस्तान  का  ६  करोड़

 रुपया  बचा  सकते  थे  |

 जानते  हैं  कि  हमारा  देश  प्रतिवर्ष  ho  करोड़  रुपया  विदेशी  जहाज़ी  कम्पनियों  को  फ्रेट

 (ars)  के  रूप  में  देता  है  ।  ६  करोड़  रुपये  के  विदेशों  में  हिन्दुस्तान  के  लिये  जहाज़  बन  रहें  हैं  ।  वह  रुपया

 भी  हम  विदेशों  को  देंगे  |  इस  तरह  से  १५६  करोड़  रुपया  हम  हर  साल  विदेशों  को  भेज  रहे  हैं  ।  इस  चीज़

 को  अरब  हमें  रोकना  चाहिये  |

 विशाखापत्तनम  में  कुल  चार  करोड़  रुपया  लगा  gate  जिसमें  से  करीब  साढ़े  तीन  करोड़

 सरकार ने  दिया  था  पौर  एक  करोड़  सिंधिया  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी का  है  |  पूछेंगे  कि  विदेशों

 में  इस  दिशा  में  क्या  काम  हो  रहा  हैं  ।  ग्रेट  ब्रिटेन  में  ३०  करोड़  रुपया  शिपयार्ड  के  लिये  दिया गया  है  |

 में  प्रगति  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  उस  ने  इस  साल  शिष्यों  के  वास्ते  क्या  दिया  है  ।  जो  बजट  हमारे

 सामने  रखा  गया  हैं  उससे  मालूम  होता हैं  कि  wad  ६०  लाख  रुपया  सबसिडी  (sf

 के  तौर पर  विशाखापत्तनम  शिष्यों  को  दिया  हैं  ।  हिन्दुस्तान  इतना  बड़ा  मुल्क  हम  को  अपने

 गौरव  का  इतना  श्रीमान  है  और  हम  ६०  लाख  रुपया  विशाखापत्तनम  fear  को  सबसिडी के

 रूप में  देत ेहैं  जब  कि  इंग्लैण्ड  ने  व्यापार  सुविधा  अधिनियम  क अ्रन्तगत  ३०  करोड़  रुपया  जहाजरानी

 की  उन्नति  के  लिये  दिया  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 Ickv  अनुदानों  की  मांगें  ५  PERG

 रघुनाथ  सिंह  |

 इंगलैंड को  भी  छोड़िये  ।  art  फ्रांस  को  लीजियें  ।  हमारे  विद्याखापतनम  शिष्यों  में  फ्रेंच

 टैकनीशियन  काम कर  रहे  हैं  ।  फ्रांस  ने  सन्  9eUv h Ga FT के  बजट  में  १५  करोड़  रुपया
 सबसिडी

 के  तौर  पर

 अपने  शिष्यों  की  उन्नति  के  वास्ते  दिया  है  ।  श्राप  समझ  सकते  हैं  कि  फ़ांस  का  बड़ा  हैं  या

 हिन्दुस्तान का  कोष  बड़ा  है  ।  फ्रांस के  सिर  पर  युद्ध  के  बादल  मंडरा  रहे  हैं  या  हिन्दुस्तान  के
 सिर

 पर

 युद्ध  के  बादल  मंडरा  रहे  हैं
 |

 आपको  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिये
 |

 ara  कहेंगे  कि  सरकार  जहाजी  कम्पनियों को  लोन  )  देती  है  ।  ड्राप  के  लोन  का  रेट ~
 इंटरेस्ट  की  ब्याज  साढ़े चार  परसेंट  )  ।  अगर  आप  सेविंग  बैंक  में  रुपया

 लगायें या  नेशनल  सेविंग  सर्टिफिकेट  जो  कि  गवर्नमेंट  जनता से  ऋण  लेती  तो  उस  पर  साढ़े

 तीन  परसेंट  सूद  दिया  जाता है  |  लेकिन  जहाजों  की  उन्नति  के  वास्ते  जो  ऋण  सरकार  देती  है  उस  पर

 साढ़े चार  परसेंट  सूद  चाज  करती  है  |  a  देखिये  दूसरे  मुल्क  कया  कर  रहे  हैं
 ?  इंग्लैण्ड  नें  ३०  करोड़

 रुपया  इस  काम  के  लिये  ऋण  के  तौर  पर  एडवांस  किया है  |  उन  का  रेट  साफ  इंटरेस्ट

 क्या है  ?  डेढ़  परसेंट ।  इसके  मुकाबले  भारतवर्ष  में  जो  ऋण  दिया  गया  हूं  जहाजी  कम्पनियों  को

 उस  पर  सूद  है  साढ़े  चार  परसेंट  ।  इसके  अलावा जो लोन जो  लोन  )
 भारतवर्ष

 में  इन  कम्पनियों  को  दिया

 गया है  उसकी  मियाद  पांच  से  दस  साल  तक  की  रखी  गई  है  जब  कि  इंगलेंड  में  यह  मियाद

 बीस से  तीस  साल  की  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन

 वहां  पर  सरकार  शिपया्डों  को  जो  ऋण  देती  है  उसे  बीस  से  तीस  साल  में  वापस  चाहती  है  जब

 कि  हमारे यहां  उसे  ५  से  दस  साल  में  वापस  चाहा  जाता  है  ।  यह  स्थिति  भ्रच्छी  नहीं है  ।

 हम  ने  अपने  सेकेंड फाइव  इयर  प्लान  पंचवर्षीय  में  शिया के  वास्ते  wy

 लाख  रुपया  रक्खा है  ।  हमारे  भाई  चन्द्र  जी  ने  बड़े  सुन्दर  शब्दों  में  कहा था  कि  हम  दूसरा

 शिपयार्ड  बनाना  चाहते  हैं  शौर  हम  ने  उन  को  उसके  लिये  धन्यवाद  भी  दिया  था  और  कहा  था

 कि  प्राय  भारतवर्ष  की  बड़ी  सेवा  करेंगे  झगर  ay  एक  दूसरा  शिष्यों  बनायेंगे  ।  लेकिन  में  देखता

 हूँ  कि  इस  साल  के
 बजट

 में  दूसरे  शिया
 के

 वास्ते
 कोई  पैसा  नहीं  रक्खा  गया  है  ।  दूसरा  शिपयार्ड

 सेकेंड
 फाइव  इयर

 प्लान
 में  बनेगा  को  मालूम  होना  चाहिये

 कि
 इस  नकटे  हिन्दुस्तान के  पास  कुल

 १३३  जहाज  हैं  ।  सन्  १९६१  में  सेकेंड  फाइव  इयर  प्लान  पुरा  हो  जायगा  तो  ६०  जहाज  हो  जायेंगे

 शर इस  प्रकार  सन्  १९६१  में  हिन्दुस्तान के  पास  कुल  rey  जहाज  हो  जायेंगे  |  एक  जहाज़  की  वायु

 २०  साल  होती  है  और  २०  वर्ष  के  बाद  जहाज़  का  रिप्लेसमेंट  होता  इस  तरह

 १९६१ में  १०  जहाज  का  प्रतिवर्ष  रिप्लेसमेंट  करना  होगा  ।  १९६१ के  बाद  इस  प्रकार से  आपके

 शिष्यों  की  इस  क्या  हैं  ?  ४  जहाज़ से  लेकर ६  जहाज़  तक ।  रिप्लेसमेंट जो  PEER

 में प्रारम्भ  वह  रिप्लेसमेंट  १०  जहाज  प्रतिवर्ष के  भ्रनुसार  होगा  ।  आपका  शिपयार्ड  प्रति  ae

 १०  जहाज़  का  उत्पादन  नहीं  कर  सकता  है  ।  यदि  ग्रा पने  २  शिप या डे  भी  बना  लियें  तब  भी  आपकी

 योजना  पुरी  नहीं हो
 सकती

 ।  देश
 की

 कुछ  तरक्की नहीं  कर
 पायेंगे  ।  आपकी सारी  एनर्जी

 रिप्लेसमेंट में  ही  खत्म हो  इस  प्रकार  १०  जहाज़  PERL  के  बाद  रिप्लेसमेंट

 में  जात ेहैं  तो  कम  से  कम  १५  जहाज  की  हम  आशा करते  हैं  कि  हिन्दुस्तान हर  वर्ष  तैयार  करेगा  |

 इसका  अर्थ  यह  होगा
 कि

 हमारी  जो  इस  समय  की  प्रगति  इस  प्रगति के  झ्रनुसार हम  चले

 तो  हम  को  २५  जहाज़  प्रति  वर्ष  देश  में  तैयार  करने  चाहियें
 ।

 में  समझता  हू ँकि  २५  जहाज़  तैयार

 करने के  वास्ते  हमारे  पासे  कम से  कम  ५  शिपयार्ड  होने  चाहियें  जब  कि  कुल ४,  या  ६  जहाज  हमारे

 शिपयाड  में  इस  समय  तैयार  होते  झगर  २५  जहाज  तैयार  करने हैं  तो  कम  से  कम  हमें  ५  शिपयार्ड

 की
 प्रश्न  देश  में

 अ्रत्यन्त  आवश्यकता हैं  ।  उस
 स्थिति

 को
 देखते  हुए  कि  जिस स्थिति  में  ग्राम  हम



 ५  १९५६  sara  की  मांगें  M5&X

 लोग  हैं  आप  पुछेंगे  कि आखिरकार  इन  ८  जहाज़ों  का  ase  हिन्दुस्तानी  कम्पनियों  ने  विदेश में

 दिया ?  शिपयाड  को  ag  श्नाडर  क्यों  नहीं  प्लेस  किया  गया  हैं
 ?

 मैं  स्वीकार करता

 हूँ  कि  इसमें  हमारे  उत्पादन  मंत्री  श्री  क०  सी०  का  कोई  दोष  नहीं  र च  अलबत्ता  दोष यह  है

 कि  झ्रापके  यहां  बायल सं  नहीं  प्राप क  यहां  कोल्ड  स्टील  नहीं  बनती  प्रापके  यहां  प्लेट्स

 नहीं  बनतीं  ।  इन  चीजों  को  aro  विदेशों  से  मंगाते  हैं  ।  अगर ८ लाख टन लाख  टन  का  जहाज हैं  तो  उसमें २

 लाख  टन  स्टील  लगता  ऐंड  स्टील  प्लेट्स इन  सब  के  लिये  ary  विदेशों पर  निर्भर

 el  इस  कारण  विदेशों  के  हाथों  में  बिक  हुए  हैं  ।  देश  में  तीन  तीन  स्टील  प्लांट्स  की  योजना  बनाई

 गईं  लेकिन में  पुछना  चाहता  हूँ  कि  कहीं  इस  बात  का  भी  प्रोविजन  रक्खा  है  कि  हमें  जहाज़ों  के

 वास्ते  इतनी  इतने  बायल सं  भ्र  इतनी  प्लेट्स  की  ज़रूरत  होगी
 ।

 अभी  कल  भ्रखबार

 में  पढ़ा  होगा  कि  पोलैंड  के  साथ  स्टील  के  सम्बन्ध  में  हमारा  समझौता  gar  है  कि

 हिन्दुस्तान  यहां  से  आयरन  शौर  स्टील  पोलैंड  भेजेगा  ।  श्राप  ही  बतलाइये कि  हमें  भ्रपने  लिये

 अर  स्टील की  जरूरत  हम  इन  चीजों  को  बाहर  से  मंगाते  हैं  लेकिन  पोलैण्ड के  साथ  जो

 समझौता  किया  है  उसके  अनुसार  यहां से  प्राय रन  एक्सपोर्ट  में  समझता  हूँ  कि  इस  तरह

 की  नीति  उचित  नहीं  एक  छंटाक  भी  लोहा  हिन्दुस्तान  से  बाहर  नहीं  भेजा  जाना  चाहिये  ।  जापान

 ने  अपनें  जहाज़ों  की  तरक्क़ी  कैसे  की  ?  उसने  हिन्दुस्तान से  स्क्रेप  की  छीलन  )  ख़रीदी  कौर  उससे

 उसने  भ्रपने  जहाजों  की  कौर  भ्र पने  शिपयाड  की  उन्नति  की  लेकिन  यह  खेद  की  बात  है  कि  हम

 उस  तरफ़  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  |

 मैं  ड्राप को  यह  बताना  चाहता  हँ  कि  हमारी  जो  सबसे  बड़ी  आवश्यकता
 इस  वक्त है  वह  यह

 हूं कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय सदस्य  अपना  भाषण  समाप्त करं  |

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 नई  नई  बातें  बता  रहा  हूँ
 ।  मुझे  थोड़ासा  समय  देने की  कृपा

 करें ।  दूसरी  wa  मुझे  यह  कहनी हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  जहाज़  बनत ेहैं  उन  पर  लागत  जाति

 aaa  उसमें  एक  sara  रक्खा  है  कि  चैरिटी
 टु  Yo

 Fo  |  यूनाइटेड  किंगडम  में  जो

 जहाज़  उसके  आधार  पर  हिन्दुस्तान  के  जहाज़  की  क़ीमत  रक्खी  जायगी ।  मैं  पूछना  चाहता

 हूँ कि  ऐसा  क्यों  एक  भी  हिन्दुस्तानी  जहाज़ी  कम्पनी
 ने  यू०  Fo  के शिपयार्ड  में  श्राडेर  प्लेस

 नहीं  किया  शौर  क्या  कारण  है  कि
 ७  जहाज़ों  का  जर्मनी  में  पेश  हुमा  शौर  एक  जहाज  का

 जापान में  पेश  झाग  इसका  कारण  यह  है
 कि  प०  के०  का  जहाज़

 ८०
 लाख  का  पड़ता

 है  तो  जमनी  का  ६०  लाख  का  ही  पड़ता  जब  यहां  की  जहाज़ी  कम्पनियों को  जर्मनी  जापान

 से  कम  दामों में  जहाज़  मिल  सकते  हैं  तो
 वे  प्र०  कर

 में  उसके  लिये  क्यों
 wet

 प्लेस  करने  लगे
 ?

 अगर  हमारे  यहां  की  प्राइवेट  जहाज़ी
 कम्पनियों

 को
 जर्मनी

 जापान  से  ६०  लाख  का  जहाज़

 मिल  जाता  है  तो  वह  विशाखापटनम को
 ८०

 लाख  रुपया  क्यों  यह  तो  सिम्पल  इकोनामिक

 फैक्ट  ais  है  कि  हमें  जहां  से  चीज़  सस्ती  मिलेंगी  वहीं  से  लेंगे  ।  रेडडी  साहब

 हम  को  सस्ते  जहाज़  नहीं  सुलभ  कर  सकते  क्योंकि  उन  को  स्टील  बायल सं  प्लेट्स  वगैरह  बाहर  के

 देशों से  मंगाना  पड़ता है  भर  दूसरा  एक  कारण यह  हैं  कि  उनको  सबसिडी भी  aga  कम  मिलती  है  ।

 यू०  के०  नें  ३०  करोड़  रुपया
 फ्रांस  नवीन  बजट

 में  इसके  लिये  १५  करोड़  की  रक्खी

 जब  कि  हम  ने  हर  साल  जो  ६०  लाख  रुपया  सब्सिडी  के  तौर  पर  देते  हैं  वही  ६०  लाख  रुपया

 इस  साल  के  बजट  में  भी  रक्खा  है  |  मैं  समझता  हूँ  कि
 यह  रकम  काफ़ी  कम  है  शहरों इस  से  हमारे

 जहाज़ी  व्यवसाय  की  उन्नति  नहीं हो  सकती हैं  ।  जापान ने  भ्र पने  देश  में  जहाज़ी  व्यवसाय  में  उन्नति

 लाने  के  लिये  यह  सिस्टम  were  किया  कि  जो  स्टील  शिया  को  सप्लाई  किया



 Roeq  अ्नदानों की  मांगें  ५  RENE

 [  ay  रघुनाथ सिंह  |

 ae  माउंट  प्राइस  से  पर  टन  Loo  रुपये  कम  होता  sl  इस  तरह  जहाज़ी  कम्पनियों

 को  स्टील  सस्ते  दाम  पर  मिल  जाती  है  ।  जाहिर  हैं  कि जब  उसको  स्टील  सस्ता  मिलेगा  तो  जहाज़

 की  क़ीमत  भी  सस्ती  होगी  |

 इसके  भ्र ति रिक्त  हमारे  tet  साहब  के  सम्मख  एक  ait  विषम  समस्या  उपस्थित  है  ।  कोई भी

 व्यापारी  कंट्रैक्ट  देगा  तो  दो  वर्ष  पहले  या  तीन  वर्ष  पहले  या  पांच  वर्ष  पहलें  जहाज़ी

 कम्पनियों  का  ह. नी  देगा  ।  य  ०  Ho  का  नियम है  कि  पांच  वर्ष  पहले  जहाज़  बनाने का  कट  लेते

 जमाने  तीन  वर्ष  पहले  लेता हं  प्रौढ़  जापान  दो  वर्ष  पहले  लेता  हं  ।  मापक  पास  राज  कितने  ठेके

 ?.  कितनी  हिन्दुस्तानी  कम्पनियों  ने  श्राप के  शिष्यों  के  पास  जहाज  बनाने के  लिये  arses  प्लेस

 किये (  )
 ?

 कोई  झा डेर  क  पास  नहीं  है  |  ५  जहाज़  कौन  लेगा
 ?

 ईस्टर्न  शिपिंग

 कारपोरेशन  को  श्राप  जहाज़  बना  कर  दे  सकते  वह  झ्रापसे  जहाज़  लें  सकते ंहैं  लेकिन  हिन्दुस्तान

 जो कि  जहाज  काम  करते  वह  ग्रुपस  जहाज़  नहीं  ले  सकते  क्योंकि  aval  जहाज़  बहुत

 पड़ता  है  |

 इसके  अतिरिक्त  में  श्राप  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  झापनें यहां  पर  फ्रांस  के  एक्सपर्टस

 को  बुला  रक्खा  हैं
 उनको  €  लाख  रुपया सालाना  देते  मैं  आपको  बतलाऊँ कि  फ्रांस

 ने  इस  साल  केवल  ५५  जहाज़  बनाये हैं  जब  कि
 जमंनी  ने  ys&  जहाज़  बनाये शर  जापान ने  १८८

 जहाज़  बनायें  और  साथ  at  यह  कभी  नहीं  सुना  हैं  कि  नेवल  वारफ़ेयर  )  में  या  मर्क नटा इल नेवी

 नौवहन  में  फ्रांस  ने  कभी  कोई  नाम  कमाया  हो  प्रसिद्धि  प्राप्त  की  हो  लेकिन  हम

 देखते  हैं  कि  श्राप  फ्रांस  को  &  लाख  रुपया  प्रतिवर्ष  दे  रहे  हें  जब  कि  २  लाख  रुपया  सालाना  में  ATTA

 THAT  यू
 ०  Fo  एक्सपर्ट्स  )  मिल  सकते  हैं  जिन्होंने  कि  नेवी की  फ़ील्ड  )

 में  काफ़ी  नाम  कमाया  हैं  वहां  के  विशेषज्ञ  आपको  मिल  सकते  हैं  और  उनकी  सेवायें  ary  क्यों

 नहीं  लेते

 !

 मझे  एक  बात  यह  भी  कहनी  है  कि  are  ने  शिप या डे  का  इन्हें  किसे  बनाया है
 ?  शनाई ०

 सी०  एस०  को  जो  कि  एक  गाड  गेविन  सर्विस  है  ।  कोई  भी  काम  हो  भाई  सी ०  एस०  की  सर्विसेज कों

 इस्तेमाल  किया  जाता  हैं  मानो  वही  हर  बात  के  सब  से  बड़े  विशेषज्ञ  हैं  ।  मेंरा  नम्रतापूर्वक  यह  निवेदन

 है  कि  यह  एक  टेक्निकल  सब्जेक्ट हूं  इसी  तरह से  साइकिल  बनाना  एक  टेकनिकल  सब्जेक्ट  |  अगर

 श्राप  वहां  पर  एक  भाई सी०  एस०  अफसर  को  रख  तो  वह  क्या  करेंगा  ?  इस  वास्ते  मेरा

 कहना यह  कि  वहां  के  इन्तजाम  के  वास्ते  किसी  नान  अफिशल  ०  सी ०  एस०-से बाहर  के  व्यक्ति  )

 को  मौका  देना
 चाहिये  जो

 कि
 शिपिंग

 का  एक्सपर्ट  )  में  आपको  यह  मिसाल  श्राप

 देखिये  कि  पंजाब  में  पांच  वर्ष  के  अन्दर  साइकिल  इन्डस्ट्री  इतनी  कर  गई  हैं  कि  सारे

 देश  के  भ्रन्दर  पंजाब  से  साइकिल  पार्टस  जाते  हैं  ।  वहां  का  एक  एक  एक  एक  दहर

 में  कोई  न  कोई  साइकिल का  पेटिस  बनता  हैँ  शौर  वह  हिन्दुस्तान  के  हर  हिस्से  में  जाता  है  ।

 जो  साइकिलों  को  ऐसेम्बल  करने  वाले  हैं  वे  हर  जगह से  उन  को  खरीद  कर  साइकिल

 ऐसेम्बल  करते  हैं  ।  उसी  तरह  से  जब  हमारे  पास  एक  ही  शिपयार्ड  है  तो  इस  इन्डस्ट्री  में  हमारा  दद्

 एक्सपर्ट  नहीं  हो  सकता  हैं  ।  हम  एक  तरह  से  कंफाइन  से  हो  गये  जब  हमारे  यहां

 पांच या  छः  दिया  हमारे  पर्सोनल  ware  होंगे तब  हमारे  यहां

 जहाज बन  सकेंगे  ।  राज  मेरी  समझ  में  नहीं  ara  है  कि  जब  सरकार  सीमेन्ट  शुगर  सिल्क  कौर

 टेक्सटाइल को  प्रोटेक्शन  (  सुरक्षा  )  देती  उन  को  सब्सिडी  देती  हे  करोड़ों  की  तादाद  तो  क्या  कारण है

 कि  arty  इन्डस्ट्री  को  शिया  बनाने  के  लिये  ag  सब्सिडी  सहायता  )  नहीं  देती  ।  मेरा  कहना

 है  रेडडी  साहब  को  |:  करोड़  रुपये  दे  दिये  जायें  |  जो  रुपया  प्रति  वर्ष  देश  विदेशों  को  जहाज  देने  के  लिये
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 देता  वही छः  करोड़ रु०  वह  एक  साल  शिपयाडं  बनाने के  वास्ते  शिपिंग  इन्डस्ट्री  को  दे  तो  प्रति

 वर्ष का  करोड़  का  व्यय  बच  जायेगा  |

 अन्त  में  मुझे  यह  कहना  ह  कि  कम  से  कम  डिफेन्स  डिपार्टमेंट  को  गौर
 करना

 चाहिये  कि  आखिरकार  हमारी  नेवी  कहां  बनेगी  ?  सबमंरीन्स  )  कहां

 हमारे  कहां  बनेंगे  ?  हमारे  यहां  शिपयार्ड हैं  सारी  चीज़ें  मरम्मत  के  लिये  इंग्लंड

 जाती हैं  ।  हमारे  में  कोई  डिफंक्ट  पैदा  हो  गया तो  मरम्मत के  लिये
 इंग्लैंड

 जायेगा  ।  हम  को  दो  हजार  मील  के  कोस्ट  की  रक्षा  करनी  उस  कोस्ट  )  की  रक्षा

 करनें के  वास्ते  डिफेन्स  डिपार्टमेंट के  पास  एक  भी  डशिपयाड  नहीं  तो  आखिर  हमारे  क्रचर  शर  नींवों

 की  की  चीजें  कहां  बनेंगी  ?  मेंरा  प्राय  से  कहना हं  कि  इस  तरह  से  देश  की  सुरक्षा  क

 साथ  खिलवाड़  मत  कीजिये  ।  कम  से  कम  डिफेन्स  डिपार्टमेंट  के  पास  एक  शिष्यों  होना  चाहिये  जहां

 पर  कि  हमारो  नेवी  तेयार  हो  सरके  |

 fat  [- / ०!  Fo  बस  :  ग्राम  हम  ने  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  को  समाप्त  कर  लिया  हैं  करार  हम

 सरी  योजना  प्रारम्भ  करने  जा  न  अपराध  सरकारी  क्षेत्र  बहुत  बढ़  गया  है  ।  हमें  इस

 मंत्रालय  की  मांगों  की  जो  कि  लोहा  व  इस्पात  को  छोड़कर  सारे  सरकारो  क्षेत्र  का  नियन्त्रण  कर  रहा है

 भलीभांति  जांच  करनी  ताकि  सामान्य  लोगों  को  सरकार  की  नीति  का  लाभ  पहुँच  सके  पसार

 हम  उद्देश्य  को भी  पूरा कर  सके ं।

 यदि  बाप  प्रथम  योजना  का  अध्ययन  करेंगे  तो  ड्राप  को  पता  चलेगा  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये

 जितना  रुपया  दिया  गया  था  उसका  ६०  प्रतिदिन  रुपया  ही  प्रयोग  किया  जा  सका  है  ।  उस  को  उत्पादन

 क्षमता  की  भी  यही  दशा  रही  जबकि  गुर-सरकारी  क्षेत्र  में  केवल  १२  प्रतिष्ठित  रुपया

 युक्त  रहा  हैं  ।  झ्राखिर  सरकारी  क्षेत्र  में  बया  कठिनाई है
 ?

 हमें  इस  विषय  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 इस  dag  की  एक  सं विहित  समिति  के  सदस्य  के  नाते  मेंने  यह  देखा हैं  कि  कुछ  मंत्रालयों

 के  कार्यों  में  कुछ  कमी  है  ।  हमें  उनकी  भली  भांति  छानबीन  करके  उन  त्रुटियों  को  दर  करने  की

 कोशिश  करनी  चाहिये  ताकि  धन  का  पुरा  पूरा  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 इस  मंत्रालय  को  रिपोर्ट  भी  अन्य  मंत्रालयों  को  रिपोर्टों  को  ही  भांति  जैसे  एक  प्राइवेट

 कम्पनी  का  संतुलन-पत्र  देखने पर  पता  लगता  हूँ  कि  यह  कम्पनी  ठीक  ठाक  चल रही है  ।  इसको  लाभ

 हो  रहा  इसके  निदेशकों  को  बड़े-बड़े  वेतन  मिल  रहे  हूं  परन्तु  अचानक  हो  हमें  किसी  दिन  खबर  लगती
 हैं

 कि  वहं
 कम्पनो  फेल  होनें  जा  रही  उसी  प्रकार

 इस  रिपीट  में  कोई  विस्तृत  विवरण  नहीं

 दिया  गया हूँ  ।  हमे  इस  के  सभी  से  भली  भांति  परिचित  कराया  जाना  चाहिय े।

 सिंदरी  के
 कारखानें

 का  उदाहरण  लीजिये ।  पहले  वहां  के  प्रबन्ध  में  कुछ  गड़बड़ी  थी ।  किन्तु a

 wa वह  ठीक  हैं  ।  अरब  हमें  पिछली  रिपोर्ट  से  पत्नी  चलता हैं  कि  फैक्टरी
 को  कुछ  लाभ  होने  लगा  हैँ  ।

 किन्तु  लोक-लेखा  समिति  और  प्राक्कलन  समिति  को  वहां  के  लागत-व्यय  के  सम्बन्ध  में  कयों  नहीं  बताया

 जा  रहा है  ?  मुझे  समझ में  नहीं  भ्राता हैं  इस  में  सुरक्षा  की  कौन सी  बत है  ?  इस  dag को  एक

 अंशधारी  के
 नाते

 यह
 सब  कुछ  बताया

 जाना
 ताकि

 वह  लागत व्यय  में  सुधार  करके  उसे

 कम  कर  सके  |  यह  कहना  बिल्कुल  व्यथ  है  कि  उससे  आयात  किये  गये  उर्वरकों  को  सहायता  मिलती

 हैं  ।  हमें यहां  का  लागत  मूल्य  कम  करने  का  प्रयास  करना  चाहिये  |

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 जी

 ने  हिन्दुस्तान  शिया  की  आलोचना की  हैं  ।  इसी  प्रकार  हिन्दुस्तान

 मशीन  zea  फैक्टरी  की  भी  चर्चा  की  गई  है  ।  किन्तु  जब  कभी  ऐसे  कार्यों  में  किसी  गड़बड़ी  की
 श्र

 मूल  अंग्रेंजी  में

 M
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 के०
 के०  बस ु|

 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  तो  वहू  यह  कह  देती है
 कि  हमें  was  इंजीनियर  अथवा

 विद्योषज्ञ  ने  ठीक  परामर्श  नहीं  दिया  था  शादी  ।  यह  बहाने  हमने  बार  बार  सुने  मंत्रीगण  निडरता
 से

 सामने  हराकर  कयों  नहीं  बतलाते  हूं  कि  हमने  मकिया  स्थान  पर  गलती  की  है  कौर  अब  सुधार

 किया जा  रहा है
 ?  में  तराशा  करता हूँ  कि  भविष्य  में  ऐसे  सभी  कार्यों  में  इस  सभा  को  विश्वास  में

 लिया  जायेगा  कौर  हमें  कार्य  के  सभी  विस्तृत  विवरण  दिये  जायेंगे  ।

 व्याख्यात्मक ज्ञापन  पृष्ठ  १२६  पर  यह  कहा  गया  हूँ  कि  हिन्दोस्तान  शिपयार्ड  को  PEYT—YY

 में  लाभ  हुआ  था  परन्तु  2euN A में  बी०  सी०  Qe¥ HI ato प्रौढ़  वी०  सी०  ११५  को  प्रार्थिक  सहायता  की  राशि

 का  समायोजन करने  के  उपरान्त  उसमें कुछ  घाटा  दिखाया  गया  है  |
 भला  हमें  केवल  इसी

 पत्र को  देख  कर  वहां के  कार्यों का  कैसे  पता  लग  सकता  है
 ?

 इस  सूचना  से  हम  किसी  निष्कर्ष
 पर

 नहीं  पहुँच  सकते हूँ  सरकारी  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  उनके  कार्यों की  सम्पूर्ण  तथा  विस्तृत  रिपोर्ट

 दी
 जानी  चाहिये  भ्र न्य था  सरकारी क्षेत्र  का  सुधार  नहीं  हो  सकता है  ।

 जब  हिन्दोस्तान  निर्माण  की  झोर  श्राता हूँ । वहां ।  वहां  पर  कई  गड़बड़ियां हुई  है ंI

 1  उत्पादन  मंत्री  (ait  क०  सी०  :  वहू  तो  निर्माण  कौर  संभरण  मंत्रालय  के

 हाथों म  चली  गई  हूँ  ।

 jal  कठ  कए०  बसु  :  जानता  हूँ  ।  मेरा  अभिप्राय  यह  हैं  कि  राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  की  पुरी-पुरी

 रिपोर्ट  दी  जानी  चाहिये  ताकि  हमारे  देश के  लोगों  को  पता  लगता  रहे  कि  देश  की  वास्तविक  स्थिति

 क्या हूँ  |  क्योंकि  उन्ही ंके  सहयोग  द्वारा ही  उनमें  कोई  सुधार  किया जा  सकता  है  ।

 सिंदरी  ह. उचबरक  तथा  रसायन  कारखाने  के  बनाने  के  समय  हमने  उसमें  प्रयोग  किये  जाने  वाले

 सीमेंट  का  ठेका  एक  प्राइवेट  कम्पनी को  दिया  wa  हम  भाखड़ा-नंगल  में  तथा  दक्षिण में  फिर  एसी

 फैक्टरियां  खोलने  जा  रहे  है  |  हमें  अपने  पिछले  wal  का  लाभ  उठाना  चाहिय े|

 सिंदरी  में  कई  सालों  तक  विदेशी  विशेषज्ञ  बने  रहें  ।  अजे दो यद  वहां दो  ही  विशेषज्ञ  रह

 गये  हैँ

 श्री  कए  सो०  रेड्डी  :  केवल एक  |

 fat  कण  क०  बसु  :  मुझे  इसकी  बड़ी  खुशी  है
 ।

 हमें  राष्ट्रीय  उद्योगों  के
 प्रति  लोगों

 में
 विश्वास

 उत्पन्न  करने  का  यत्न  करना  चाहिये
 |
 मेरे  मित्र  ने  अभी  हिन्दोस्तान  शिया के  बारे  में

 बताया
 हैँ

 कि

 उसका .  प्रबन्ध  एक भाई  सी ०  एस०  अधिकारी करते  वास्तव  में  इस  प्रकार  के  लोग  एक  विशेष

 प्रकार  के  वातावरण  में  पतले  होते  हैं  ौर  वह  इतने  साहसी  नहीं  होते  हँ  ।  सरकार  जब  अपन  क्षेत्र  का

 विस्तार  कर  रही हैं
 उसे  पुराने  अराई ०  सी०  एस०  अथवा

 रेलवे  अ्रफसरों तक ही तक  ही
 सीमित  रहने  की

 अ्रावइयकता  नही ंहैं  ।.  हमें इस  प्रकार के  उद्योगों  में  फाइलों की  अपेक्षा  मानव  सम्पर्क का  अधिक

 ध्यान  रखना  चाहियें  |

 कुछ  ही  दिन  हुए  श्री  सोमानी  ने  कहा  था
 कि

 मैँ
 सरकार

 की
 झांधी  कीमत पर  सीमेंट

 तैयार  कराके  दिखा  सकता  हूँ  ।  शायद  इसलिये  कि  वह  कुछ  ऐसे  तरीके  भ्र पना  सकते  हैं  जो  कि

 सरकार  नहीं  अपना  सकती  है  ।  किन्तु  उन्हें  पता  होना  चाहिये  कि  अब  वह  युग  बीत  गया है  जब  सरकारी

 क्षेत्र  को  इतना  म्रक्षम  समझा  जाता  था  ।  राज  सरकार भी  उत्पादन  के  उस  स्तर  तक  पहुँच  चुकी है  ।

 wa
 इन

 उद्योगों  के  निर्देशकों  के  बोर्ड की  ओर  भ्राता हूँ  ।  उन  में  एक  एक  संयुक्त

 एक  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 के  एक  दो

 प्रतिनिधि  होते  प्र  सचिव  aria  का  किसी  भी
 a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 समय  तबादला  हो  सकता है  गैर-सरकारी  प्रतिनिधियों  का  सदैव  ag  दृष्टिकोण  रहा  हे  कि

 प्राईवेट  सेक्टर  ही  बढ़े  फूले  |  सरकार को  ऐसे  बोर्डों में  उसी  क्षेत्र का एक  न  एक  श्रमिक  प्रतिनिधि

 जितनी  कि रखना  क्योंकि  उद्योग  के  कल्याण  में  उसकी  भी  इतनी  ही  दिलचस्पी
 होती  है

 प्रबन्धक  ate  की  ।  मेरे  विचार  में  उपमंत्री  को  ही  उस  als का  चेयरमैन होना  चाहिये  ।  क्योंकि  कम से

 कम  वह  इस  सभा के  सामने तो  उत्तरदायी  होता है  ।

 श्री  ए  एम०  थामस  :  क्या  उपमंत्री  टेक्नीकल  व्यक्ति  ?

 fat  के०  बस  :  उन  के  टेक्नीकल होने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  उनका  अधिक

 सम्बन्ध तो  प्रशासन  सम्बन्धी  मामलों से  रहेगा ।  हमें  तो  केवल  यह  देखना  है  कि  बोर्ड  के  सभी  लोग

 इस  भावना से  काय  करें  जसे  कि  किसी  राष्ट्रीय  कार्य को  करते  समय  होनी  चाहिये ।  किन्तु  क्या

 एक  सचिव  को  ५००  रुपये  वेतन  मिलता  है  |  कल  उसे  ४,०००  के  वेतन  पर  कहीं  कौर  भेज

 दिया  जाता  है  हमें  यह  प्रथा  बन्द  कर  देनी  चाहिये  |  उपमंत्री  को  ही  उसका  चेयरमैन  बनना  चाहिये  ।

 सिंदरी  फैक्टरी  में  शर  an  के  कर्मचारियों  के  लिये  तो  आवास बना  दियें  गयें

 हूँ  किन्तु  अ्रप्नवीण  श्रमिकों  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  नहीं  किया  गया हैं  ।  वे  अब भी  यही  समझते  हैं  कि  वे

 किसी  बनिये  के  ही  नौकर हूँ  ।  ऊंची  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  तो  सभी  सुख  सुविधायें  दी  जा  रही

 किन्तु  उनका  कोई  ध्यान  नहीं  किया  जा  रहा  उन्हें  सरकार  के  प्रबन्ध का  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  हैं

 कलकत्ता  की राष्ट्रीय  उपकरण  निर्माण  भी  एक  महत्वपूर्ण  फैक्टरी  है  |  प्राक्कलन  समिति

 ने  उसके  कार्यों की  एक  विस्तृत  रिपोर्ट  पेश  की  हैं  |  कुछ  साल  पहलें  उसकी  पुनव्यंवस्था

 करने के  लिये  सिफारिश  की  गई  थी  ।  उस  कारखाने में  चश्मों  के  कांच  कौर  घड़ियां  arte थी

 तयार की  जा  सकती हूँ  ।  विदेशी  विशेषज्ञ  बुलाने  की  एक  योजना भी  थी  ।  पर  उस  सिलसिले

 कुछ भी  नहीं  किया  गया  है  |  हर  वर्ष
 यह  कहा  जाता  हू

 कि  नया  कारखाना  खुलने  वाला  ग्रोवर

 वर्ष  लाखों  रुपया  उस  पर  खच  किया  जाता है  ,  पर  अभी
 तक  हुआ

 कुछ  भी  नहीं  उस  कारखानें

 में  एक
 aes

 तक  नहीं  कवल एक  हकम दाला
 प्रबन्धक

 उस  कारखाने में  श्रमिकों  की मांगों  के  सम्बन्ध  में  कछ  विवाद भी  चला  पर  उस  अधिकारी

 को  उस  विवाद का  निबटारा  करने का  अधिकार  भी प्राप्त  नहीं  था  ।  केन्द्रीय सरकार  उनकी

 मांगें  स्वीकार  किये  जाने  वहां की  हड़ताल  सें  देश  भर  को  हानि  होती  रही थी  ।

 राज  वहां  श्रमिक  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  उनके काम  कं  घण्टे  मंत्रालयों  के  कर्मचारियों

 के  बराबर  ही  होनें  चाहियें  |  स्थानीय  अधिकारी  उस  सम्बन्ध  में  कुछ  कर  ही  नहीं  सकता  |  इसी से  काम

 में  गड़बड़ी  होती  है  प्रौढ़  कुछ  व्यक्ति  कहने  लगते  हैं  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  सफल  रहा है  कौर  उसे  हटा

 देना  चाहिये ।  दिल्ली  परिवहन  प्राधिकार  के  सम्बन्ध में  किसी ने  कहा था  कि  निजी  क्षेत्र  अधिक

 कार्य-कुशल  होता  है  ।  पर  मेरा
 है  कि  हम  सभी के  सहयोग  के

 बल
 पर

 सार्वजनिक
 क्षेत्र  को

 ही  सुधार  सकते हैं  ।

 कोयला  खदानों  के  सम्बन्ध  में  ।  गिरिडीह  कोयला  खदान  के  सम्बन्ध  में  किसी  विदेशी  तै

 समवाय  से  उसके  उपोत्पाद ों  के  उपयोग  तथा  बेजोड़ तैल  wile  के  बारे में  कोई  एक  करार  धार

 के
 काल  में  ञ्झ्ा धससन्णन  उसी  करार  के  वह  समवाय  बाज़ार  से  कम  दामों पर  उन

 वस्तुओं

 को  खरीद  कर  हमें  झधिक  दामों  पर  बेच  रहा  पता  मंत्रालय  ने  उस
 सम्बन्ध में

 में  oy तक

 क्या  किया हैं  ?

 दिक बेनिन  में
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 बताया  गया  है  कि  निजी  क्षेत्र  को  ८०  लाख  टन  उत्पादन  दे  दिया  गया  हैं  ।  मैं  तो  चाहता  हूँ

 कि  उसके  सुप्रबन्ध  पर  विचार  करते  कोयला  खदानों  को
 सावंजनिक  क्षेत्र में  ही  रखा  जाना

 चाहिये  ।  गत  वर्ष  वहां  हुई  दुर्घटनाओं  की  संख्या  को  ही  निजी  क्षेत्र  की  कार्य-कुशलता

 का  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है  ।  हमें  अतिरिक्त  उत्पादन
 के  समूचे  २३०  लाख  टनों को  ही

 सार्वजनिक  क्षेत्र  में  रखना  चाहिये  था  ।

 कोयला  आयुक्त  के  कार्यालयों  के  स्थानांतरित  किये  जाने  की  भी  सिफारि या  की
 गई  हैं

 ।

 कर्मचारियों  का  ख्याल  है ंकि  इससे  उनके  पारिश्रमिक  में  कमी  हो  wie  सौ-डेढ़  सौ  रुपये

 पाने  वाले  कमेंचारियों  के  पारिश्रमिक  में  ३०  रुपयों  की  कमी  भी  एक  बड़ी  बात है  |  यदि  देश  के  हित

 में  यह  स्थानांतरण  आवश्यक  ही  तो  हमें  क्यारियों  को  संरक्षण  झ्र वश्य  देना  चाहिय े|

 नमक  को  लीजिये  ।  सांभर  के  कर्मचारी  संतुष्ट  नहीं  सरकार  कहती  है  कि  प्रकृति

 की  कृपा  पर  ही  होने  के  कारण  उसमें  कोई  फायदा  नहीं  हो  पाता  हैं  ।  वहां  के  एक  अ्रधिकारी  का

 विचार था  कि  उसे  पट्टे  पर  दे  देने  से  काफ़ी  मुनाफ़ा कमाया  जा  सकता  पर मेरा  विचार हैं  कि  यदि

 आप  नौकरशाही  व्यवस्था  पर  पुरी  तौर  से  निर्भर  न  उसकी  व्यवस्था  ठीक-ठीक  करें  आर  मंत्री

 महोदय  स्वयं  वहां  जाकर  सब  कुछ  तो  इस  सावंजनिक  क्षेत्र  में  भी  काफी  मुनाफा  प्राप्त  किया  जा

 सकता है  ।

 माननीय  मंत्री  ग्राम  दस्तकारी  बोर्ड  जसे कई
 बोर्डों

 का
 दायित्व  झपने  ऊपर  लेते  जा  रहे  हैं  ।

 दस्तकार  निर्धन  होते  sais  भूमि  की  जानें  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  उनको  बिना  ates  ऋण  दिये

 हमें  उस  कार्य  में  सफलता  नहीं  सकती  है  ।  पर  सरकार  तो  एक  लाख  रुपये  की  मंजूरी  दे

 कुब  २५,०००  रुपये  ही  बांट  सकी
 थी

 ।

 इसलियें  उत्पादन  मंत्री को  अनुभव  कर  लेना  चाहिये  इस  व्यवस्था  से  सार्वजनिक

 क्षेत्र  पर  झांच  जाती  हैं
 ।

 लोग  उसकी
 सफलता

 में
 संदेह

 करने  लगते
 हूँ

 ।  इसीलिये  हमें  उसे  समूची

 जनता  के  सर्वोत्तम  हितों  में  ही  चलाना  चाहिये  |

 बलवन्त  सिह  महता  :  उपाध्यक्ष  हमारे  इस  देश  को  स्वतन्त्रता  प्राप्त

 किये  हुये  करीब  राठ  बर्ष  हो  गये  प्रौढ़  हम  यह  प्राशि  लगाये  बैठ  थे  कि  इस  राजनैतिक  श्राजादी के साथ के  साथ

 ही  हमारी  आर्थिक  areal  भी  हम  को  लेकिन  जब  हम  अपनी  आर्थिक  स्थिति  को

 देखत ेहैं  तो  हम  को  बड़ी  निराशा  होती  ga उस  श्रार्थिक  अ्राज्ादी
 के

 दर्शन  होना  हम  को  बहुत

 दूर  मालूम  होता है
 ।  भ्र भी वह  हमारे  क्षितिज  पर  भी  दिखाई  नहीं  देती  ।  हमारे  श्रार्थिक  स्तर  को

 उठाने  में  हमारे  उत्पादन
 का  बहुत  बड़ा  हाथ  भौर इस  कारण इस  मंत्रालय  की

 यह  बहुत बड़ी

 जिम्मेदारी  है  ।  हम  को  यह  देखना  हैं  कि  हमारे  राष्ट्र  की  जितनी  शक्ति  है  कौर  जितनी  उसकी

 क्षमता हैं  उसके  अनुकूल  हमारे  राष्ट्र  की  जनशक्ति  का  उत्पादन  में  उपयोग  हो  रहा  या  नहीं  ?  नगर

 हम  यह  नहीं  देखते  हैं  तो  में  समझता  हूँ  कि  हम  उसमें  अपने  कत्तव्य से  थोड़ा  पीछे हट  रहे  हैं  प्रो  हम

 अपने  लक्ष्य  की  प्राग  नहीं  बढ़  रहे  हें  ।  इसके  साथ  ही  जब  कि  हमने  समाजवाद  को  अपनाया

 यानी  समाजवादी  ढांचे  को  हमने  क़बूल  किया  है  तो  हम  को  यह  भी  देखना  होगा  कि  उत्पादन  के  जितने

 भी  स्रोत  और  साधन  हूँ  वे  समाज  के  हाथ  में  कहां  तक  या  आरा  रह  अगर  नहीं झरा  गये

 तो  उस
 के  ard के  लिये  क्या  कोई  योजना  रक्खी  गई  है

 ?

 उत्पादन  का हमारी  शिक  स्थिति  से  बहुत  बड़ा  सम्बन्ध  जुड़ा  ञ्  हम  को  देखना  होगा

 कि  हमारा  समाजवाद  तभी  सफल  होगा  शर उस की उस  की  भ्रांत हम  तभी  बढ़ेंगे  जब  कि  हमारे  उत्पादन

 के  स्रोत  श्र  साधन  समाज के  हाथों में  रात  जायेंगे ।  इसी  प्रकार  में  श्राप  से  यह  भी  निवेदन
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 करूँगा  कि  यह  चीज  भी  अधिक  ai
 हमारा  समाजवादी  समाज  हम  से  दूर

 ही
 रहेगा

 ग्  जब

 के  कि  वितरण  की  व्यवस्था  भी  समाज  के  हाथों में  नहीं  होगी  |  समाजवादी  ढांचे  के  लिये  यह  जरूरी
 है

 कफ  उत्पादन  के  सभी  साधन  प्रौढ़  स्रोत  तथा  उत्पादित  वस्तु झ्र ों  के वितरण की
 व्यवस्था  अधिक

 से
 श्रमिक

 समाज के  हाथ  में  हो  ।  जब  मैं  इस  मंत्रालय  के  विवरण  को  पढ़ता हूँ  तो  मुझ  को  थोड़ी  निराशा  होती

 है  कि  इस  सम्बन्ध  में उस  में  कोई  चर्चा  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ऐलान  नहीं  जिस  से  हम  में

 कोई  उत्साह  पैदा  हो  कि  हमारा  सरकारी  क्षेत्र  प्रगति  पब्लिक  सेक्टर  क्षेत्र  )

 श्रागे  बढ़ा  हैं
 ?  आवश्यकता  यह  श्री  कि  इस  क्षेत्र  को  काफी  बढ़ाया  गया  होता  |  लेकिन  इस  रिपोर्ट

 को  पढ़ने  से  हमें  इसलिये  निराशा  होती  है  कि  वह  क्षेत्र  बिल्कुल  ही  नहीं  बढ़ाया  गया  है  ।  यह  हमारी

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  प्रथम  वर्ष  हमारे  प्रधान  मंत्री  एक-दो  बार  मीटिंगों  में  कह  भी  चुके  हैं

 कि  जो  भी  हमारे  खनिज  पदार्थों के  साधन  हैं  वे  तो  सरकार के  हाथों  में  होने  प्रयास  हमारी

 जितनी  भी  माइन्स  वे  तो  कम से  कम  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रा  ही  लेकिन  में

 डी  देखता कि  इस  रिपोर्ट  में  ऐसा  कोई  ऐलान  किया  गया  है  ।  में  अदा  लगा  रहा  था  कि  कम से  कम

 जो  हमारे  राष्ट्र की  सम्पत्ति  है  वह  तो  इस  क्षेत्र में  गायेंगी  और  उस  को  ही  चाहिये  था

 उसकी  घोषणा  को  लेकिन  वह  नहीं  हुई  |  मसलन  लोहा  तांबा  सीसा  जस्ता  यह

 हमारे  राष्ट्र  का  बहुत  बड़ा धन  में  समझता  हूँ  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  का  उसी  भर  था

 लेकिन  चंकी  गे  चा  को  यहां  नहीं  पाता
 इग

 में  समझता  हूँ  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  aa

 का  कुछ  स्पष्टीकरण  कर्म  ।

 वितरण के  लिये  में  ड्राप से  ast  करूँगा कि  उस  को  सरकारी  क्षेत्र  के  हाथ  में  Brat  चाहिये  ।

 आज  देश  में  हम  जो  भावों  के  बढ़  जान ेके  कारण  घबराहट  देखते  उसका  बहुत  बड़ा  कारण  यह

 हैं  कि  राज जिन  हाथों में  वितरण  की  एजेंसियां  हैं  वे  गड़बड़ी  कर  रही  में

 इस
 का  उदाहरण  भी  देना  चाहता  लेकिन  बाद  में  दूंगा  ।  वितरण  स्टेट  ट्रेडिंग  (  राज्य

 के  द्वारा  भी  सरकार  के  हाथों  में  श्री सकता  पौर  कोआपरेटिव  बेसिस  के  पर  भी

 उस को  कार्यान्वित  किया  जा  सकता  मंत्रालय  को  इस  के  ऊपर  भी  बिचार  करना  चाहिये  |

 हर  एक  राजनीति का  विद्यार्थी  यह  समझता हैं  कि  जो  सरकारी  क्षेत्र  हे  उसमें  तो  इस  मंत्रालय

 का  पूरा  एकाधिकार  होगा  लेकिन  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  से  ऐसा  नहीं  मालम  होता  ।  लोगों

 को  यह  धारणा  थी  कि  जितने  भी  सरकारी  उद्योग  धंधे  हैं  उनका  संचालन  इस  मंत्रालय  के  द्वारा

 होता  लेकिन में  देखता हूँ  कि  बहुत  सी  चीजें  राज  इस  के  हाथ में  नहीं  ह  मसलन  राज

 हमारी  विद्या का  उत्पादन  दूसरे  मंत्रालय  के  हाथ  में  लोकोमोटिव  इंजिनों  )  का  उत्पादन

 पेसर  मंत्रालय के  हाथ  में  कौर  सिथेटिक राइस  का  काम  दूसरे  मंत्रालय के  हाथ

 मे  इस  प्रकार  से  बहुत  सी  चीजें  बंटी  हुई  हैं  ।  अभी  हाल  ही  में  लोहे  के  लिये  अलग  मिनिस्ट्री

 बन  गई  वह भी  श्राप के  हाथ से  निकल  गया  ata  भी  वस्तुयें  निकल  सकती

 म समझता  हूँ  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ,  ग्रौर जो  हमारा पूरे  का  पूरा  सरकारी  क्षेत्र  हे  वह

 रसी  मंत्रालय  के  नियंत्रण  में  होना  हालांकि  यह  पता  नहों  जो  श्राज  उसके  हाथों  में  हे  वह  कल

 हेंगा या  नहीं  ।

 क्र  कमेटी  ने  एक  प्रौढ़  सिफारिश  की  है  कि  जो  हमारे छोट  उद्योग  धंधे  हैं उन  के  लिये  एक  अलग

 मंत्रालय  बनाया जाय  में  समझता

 हू  कि

 इस  तरह  से  सभी  चीजें  लग  अलग  चली  जायेंगी

 आज  जिन  का  संचालन कर  रहें  हैं  बेटी  आपके  हाथों  में  नहीं  रह  जायेंगी  ।  बड़े  उद्योग तो

 आपके  पास  हैं  नहीं  किन्तु  जो  छोटे  emt JaM-Tet  हैं  उन  में  से  भी  बहुत  सी  यानी  उद्योग

 ड्राप
 के  पास

 नहीं
 हैं  |

 यानी  जो  मिल  क्लास
 श्रेणी  )  के

 उद्योग  वे
 भी

 के  नहीं
 हैं  प्रौढ़  जो

 कोटेज  यानी  गह-उद्योग-धंध ेहैं  उन  में  क्या  हो  रहा  यह  में  बाद  में  बताऊंगा  ।  में  अभी



 १६०२  अनुदानों  की  मांगें  ५  ae

 [  श्री  बलवन्त  सिंह  महता  |

 श्राप  से  निवेदन कर  रहा  था  कि  वितरण  की  एजेन्सी  भी  श्राप
 के  हाथ  में  होनी  चाहिये

 ।  at
 कुछ

 समय  पहले  सोमानी  साहब  ज़े  एक  प्रस्ताव  रक्खा  था  कि  जितने  भी  सरकारी  क्षेत्र  हैं  उन  के

 धंधों
 की

 जांच  होनी  यह  वास्तव  में  ठीक
 भी

 लेकिन साथ  ही  मैं  यह
 भी  कहूँगा कि

 जितने

 हमारे  प्राइवेट  सेक्टर  हें  उन  कै  अन्दर  जो  उद्योग-धंधे  चल  रह ेहें  उन् के  विषय  में

 भी  जांच  होनी  क्योंकि  उनके  वितरण  की  व्यवस्था  भी  बहुत  बेहूदा  ate  शोषणकारी
 a

 मैं
 समझता  &  कि  ort  वस्त्रादि  का  उत्पादन  काफी  होता  afer  उन

 के  भाव  बहुत  बढ़  जाते  हैं  वे  बनावटी  तौर  पर  ऊंचे  कर  दिये  जातें  क्योंकि  सारी  व्यवस्था

 उन्हीं  लोंगों  के  हाथ  में  है  ।  ड्राप  को  में  सीमेंट  के  बारे में  उदाहरण  देना  चाहता  हूँ  ।
 कुछ  ही

 दिन  पहले  एक  व्यक्ति  मेरे  पास  कराये  वह  कहने  लगे
 कि  मैंने  सीमेंट  की  एजेन्सी  ली  है

 ।  वहां  पर

 मुश्किल  से  दो  या  तीन  हजार  रुपये  महीने  का  सीमेंट  बिकता  इससे  ज्यादा  नहीं  बिकता  हैं
 ।  ब , १५ मत्त द गे

 दो

 हजार  रुपये  जमा  करवाये  हैं  ।  छः  रोज  बाद  एक  नोटिस  भ्राता है  कि  मैनेजिंग  एजेन्सी

 तब्दील  हो  गई  है  wa  तुम  दो  हजार  रुपये  शौर  भेजो  ।  वह  बेचारे  बड़े  परेशान
 दो  हजार

 रुपये  तो  दे  चुका  झर  दो  हजार  वह  दौर  मांगते  हैं  ।  दो-चार  महीनें  बाद  फिर  कहा  जाता  है  कि  पहले

 केनेरी  एजेन्सी  तब्दील  हो  गई  हैं  इसलिये  और  भी  सात  हजार  रुपये  भेजने  होंगे  ।  इसका

 मतलब  यह  sa  कि  सात  हजार  चार  हजार  पहले दे  कुल  दस  ग्यारह  हजार  रुपये

 जबकि  are  मुश्किल  से  तीन  हजार

 रुपये

 का  बिकता हैं  |  यही  उसे  गोदाम का  किराया

 त्र  कर्मचारियों का  बेचैन  भी देना  पड़ता हैं  ।  अब  श्राप  बताइपे  कि  वह  किस  प्रकार से  बिल्कुल

 ईमानदारी  के  साथ  सीमेंट  को  वहां  बेंच  सकेगा ?  नतीजा  यही  होगा कि  वह  ब्लैक

 में
 बेचेगा  कौर इस  तरह  से  नकली  तौर  पर  भाव  बढ़  जायेंगे  कौर  जनता को  महंगा  लेना  पड़ेगा

 जिस

 से  घबराहट  बढ़ेगी  तथा  देश  केन्द्र  संकट  सा  झरा  जायेगा  |  मैं  श्राप  से  भ्रम  करता

 हूँ  कि
 वितरण

 की  ऐजेन्सी  भी  श्राप  को  पूरी  तरह
 अपने  नियंत्रण  में  रखनी चाहिय े।

 अन  में  कुछ  बड़े  उद्योग-धंधों  के  बारे
 में

 as  करूँगा  |  जिन  उद्योग-घंटों  का  नियंत्रण  हमारा

 यह  मंत्रालय कर  रहा  उन  में  सब  से  पहले में  फर्टिलाइजर  के  सम्बन्ध  में  ही  कहूँगा

 देश के  जितने भी  प्रान्त हें  सब  उस  करेगें  ।  भ्रमर  शरीर  के  किसी  एक  रंग  को  लालन  पालन  से

 या  किसी  तरह से  भी  पुष्टਂ  कर  दिया  जाता है  तो  उस  का  मतलब  यह  नहीं है  कि  उस  का
 सारा

 शरीर  स्वस्थ  हों  सारा  शरीर  तो  तभी  स्वस्थ  होगा  जब  सभी  अंग  बढ़ेंगे  शर  पुष्ट  होंगे ।

 झाज जो हमारे जो  हमारे  उद्योग  धंधें  सरकार की  भ्रोर  से  स्थापित  किये  जा  रहें  हैं  उनके  बारे  में  उनकी

 कया  नीति  है  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  ।  होना तो  यह  चाहिये था  कि  सभी  प्रान्तों  में  कम  से  कम

 अपनी  तौर  पर  एक  या  दो  बड़े  यानी  हैवी  इन्डस्टीज़  स्थापित  की  जातीं  जिससे  सब  ही  त्र

 पुष्ट  हो  कर  देश  बलवान होता  लेकिन  वह  नीति  नहीं  बरती जा  रही है  ।  पता  नहीं  किस  नीति के

 सार  उद्योगों  का  कुछ  ही  स्थानों  पर  कंसेंट्रेशन  किया  जा  रहा  है  ।  जो  स्कोर  प्रदेश  श्रनडेवेलप्ड  )

 अर्थात  उद्योग के  लिहाज़  से  विकसित  उन  की  कौर  कुछ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता ।

 at  फर्टिलाइजर  के  सम्बन्ध  में  देखिये  |  फर्टिलाइजर  पेदा  होती हैं  जिप्सम  से  ।  पौर  राजस्थान  को  यह

 सब  से  बड़ा  दावा  हो  सकता है  कि  फर्टिलाइजर  वहां  पैदा  की  जाय  क्योंकि  ag  जिप्सम  से  पैदा

 होती  है  जो  राजस्थान  में  प्रचुर  मात्रा  में  मिलती  है  |  लेकिन  वह  वहां  से  एक  मील चल  कर  सिंदरी

 में  पहुँचती  उन  वहां  से  सारे  भारतवर्ष  में  बांटी  जाती है  |  भ्रव्वल तो  पहले  ही  राजस्थान  को  यह

 मौका  मिलना  था  कि  फर्टिलाइजर  फ़ैक्टरी  वहां  स्थापित  की  मगर  खैर  वह  नहीं  हो

 लेकिन  जब  दुसरी  फर्टिलाइजर  फ़ैक्टरी  खोलने  का  मौका  कराया  तो  भी  श्राप  ने  दूसरी  जगह  के  बारे

 में  निर्णय
 कर

 लिया  हालांकि  मैं  नहीं  समझता  कि  वहां  पर  सब  सुविधायें  इस
 के

 लिये  उपलब्ध  हैं  ।
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 फर्टिलाइजर  के  लिये  जो  कच्चा  माल  चाहिये  वह  राजस्थान  में  प्रचुर  मात्रा में  मिलता है  ।
 अगर  इसके  लिये  कोयले  की  जरूरत  वह  वहां  होता  पानी  वहां  मौजूद  बिजली  वहां

 मौजूद है  ।  अब  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  हमारे  एक्सपर्ट स  ने  कैसे  यह  रिपोर्ट  दे  दी  कि

 वहां  पर  महंगा  पड़ेगा  ।  मेरा  ख्याल  हैं  कि  वहां  किसी  तरह  से  भी  महंगा  नहीं  पड़  सकता  |  अगर

 चाहते हैं  कि  हर  प्रान्त  उन्नति  तो  श्राप को  हर  प्रान्त  में  कम  से  कम  एक-दो  बड़े  उद्योग-धन्धे

 स्थापित
 करने  चाहियें  ।  हमारे  देश  के  महान्  इंजिनियर  श्री  विदवेद्वरैया जिन  को  कि  भारत

 का  एक  बड़ा '  निर्माता  भी  कहा जा  सकता  कहा है  कि
 कम

 से
 कम

 दो  या
 तीन  बड़े बड़े

 उद्योग

 धंधे
 प्रत्येक  प्रान्त

 में  देने  जिससे  देश के  सब  प्रान्त  औद्योगिक  दृष्टि से  बलिए हो  जायें  ।
 लकिन  वह  नीति  यहां  पर  नहीं  बरती  जा  रही  प्राखिर  इसका  क्या  कारण  है  कि  में  जहां

 पर  काफी  बेकारी कौर  गरीबी  फैली हुई  एक
 भी

 बड़ा  धन्धा  नहीं  पनपाया  जा  रहा  है
 ।

 मैं
 समझता

 हूँ  कि  इसके  लिये  are  भी  मौका  है  ।  श्राप  वहां  पर  दूसरी  फर्टिलाइजर  फैक्टरी  स्थापित कर  सकते  हैं  ।

 अभी  एक  प्रौढ़  बड़ी  फैक्टरी  हैवी  इलैक्ट्रिक  इक्विपमेंट  के  भारी  के  लिये

 बनाने  वाले  हैं  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  इस  काम  के  लिये  माइका  की  बहुत  जरूरत  होगी |  माइका

 के
 लिये  भारतवर्ष  में  सब  से  एरिया  बिहार  का  है  उसके  बाद  राजस्थान  का  नम्बर  भ्राता

 राजस्थान में  इतने  खनिज  पदार्थ  हैं  जितने  कि  सारे  भारतवर्ष  में  कौर  कहीं  नहीं  लेकिन  ५ मा

 तक
 उनके  विकास  की  site  ध्यान  नहीं  दिया  गया है  ।  श्राप  करोड़ों रुपये  मूल्य  का

 तांबा
 जस्ता  भ्र ौर

 सीसा  बाहर से  मंगाते  हैं  ।  लेकिन  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  रखी  गई  है  कि  राजस्थान के  खनिज  पदार्थों

 को  निकाला  जाये  ।  राजस्थान  की  जनशक्ति  को  उसे  खनिज  सम्पत्ति  के  विकास में  लगाने  कोई

 प्रयत्न  किया
 जा  रहा  है  ।  मुझे  मालूम  ga  है  कि  जिस  फैक्टरी  का  मैंने  अभी  ऊपर  जिक्र किया  है  उसे

 भी  आपने
 किसी  दूसरी  जगह  लगाने  का  कर  लिया है  ।  कहा  जाता  है  कि  राजस्थान  में

 क्लाइमेट  अच्छी  नहीं  हैं  ।  लेकिन मैँ  बतलाना  चाहता  हूँ  कि  राजस्थान  में  सब  तरह
 की

 आबोहवा  मौजूद है  वहां  ऐसे भी  स्थान  हैं  जहां  बहुत  कम  ह्यूमिडिटी  झर  ऐसे  भी  स्थान

 मौजूद हैं  जहां  कि  afer  से  टेम्परेचर  १००  डिग्री से  ऊपर  कभी-कभी  जाता  होगा  |  वहां

 बहुत  से  सुहावने  प्रौढ़  सजल  स्थान  हैं  ।  जरगर  श्राप  क्लाइमेट का  खयाल  करते  हैं  तो  वहां  प्रगति  से  भ्रमणी

 क्लाइमेट  हैं  ।  कम  से  कम  एक  बड़ा  उद्योग  धंधा  तो  राजस्थान  को  दिया  जाये  ।  लेकिन इस  कौर  कोई

 ध्यान ही  नहीं  दिया  गया  ।  अझ्ापका.रुपया  विदेशों  को  जा  रहा  है  ,  उसका  लिहाज  भी  श्राप  नहीं  रखते ।

 मैं  चाहता  हूँ  कि  श्राप  अपने  एक्सपर्ट स  को  राजस्थान  जा  कर  वहां  की  परिस्थितियों  का  अध्ययन  करने

 का  wat  तो  दें ।

 ग्रा पने  चितरंजन  में  इंजिन  बनाने  का  कारखाना  खोला है  ।  यह  अच्छा  मैं  moat

 बतलाना  चाहता हूँ  कि  भारतवर्ष  में  सब  से  पहले  इंजिन  अजमेर में  बनते थे  ।  भी  वहां  पर

 वाड़े-बड़े  टेक्नीशियन  मौजूद  लेकिन  वहां पर  काम न  होने  से  वे  सब  के  सब  खत्म  हो  जायेंगे  और

 उनकी  कला  सोती  हीं  रह  जायेगी  ।  उनको  अपनी  कला  को  विकास  करने  का  मौका  ही  नहीं  दिया  जाता  ।

 झप  जगह  जगह  मौके  दे  रहे  हैं  लेकिन  राजस्थान  को  उपेक्षित  ही  रखा  जा  रहा  है  |

 लिंग नाइट  के
 लिये

 एक  करोड़  रुपया
 रखा  गया  लिंग नाइट  केवल  नवेली  में  या  राजस्थान

 में  मिलता  लेकिन  राजस्थान  के  लिये  कोई  योजना  नहीं  रखी  गई  है  ।  इसका  मुझे  दुःख  है  ।

 अभी  हमारे  भाई  रघुनाथ  सिंह जी  शिपिंग  के  बारे में  बोल  इसलिये

 मुझे  उस
 विषय

 पर  कुछ  विशेष
 नहीं  कहना

 लेकिन
 मैं  agar  करना  चाहता  हूं  कि  शिपिंग

 में  हमारा  देश  बहुत  पिछड़ा  र.) हुमा हू । च्झ ्|  हम  पना  सामान  लाने  ले
 जानें

 के
 लिये  हर  साल  करोड़ों  रुपया

 xa  सि
 विदेशीਂ  कम्पनियों  को  दत ह  |  जिस  समय  हम  को  लाना  पड़ा  उस  समय  तो  हमको  इन

 कम्पनियों  को  ae से  ऊपर  तक  रुपया  प्रति  भ  देना  पड़ा  था  ।  मैं  समझता  हू ँकि  इस  उद्योग के



 १६०४  अनुदानों  की मांगें  ५  म् ह  १९५६

 [  श्री  बलवन्त  सिंह  महता  |

 विकास के  लिये  श्राप को  काफी  रकम  देनी  चाहिये  |  पीना  खुद  विशाखापतनम्  का  शिप या डे

 दिखा  मैंने  वहां  देखा कि  भिन्न-भिन्न  व्यापारियों  ने  भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  जहाजों  के  लिये

 झा डर
 दिये  हुए  थे

 ।
 मैं  समझता  हूँ  कि  भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  जहाज  बनाने  में  मुश्किल  होती है  ।

 उन
 के  लिये  अलग  अलग  तरह के  डिजाइन  बनाने  पड़ते  हैं  कौर

 उन  को  पास
 करवाना  पड़ता

 है

 इस  में  समय  कौर  शक्ति  का  बहुत  दुरुपयोग  होता  है  ।  मैं  समझता  हु ँकि  हमको  इस  पर

 पहुँचना  चाहिये कि  हमारे  व्यापारी जहाज  सब  एक  ही  प्रकार के  होंगे  ।  ऐसा  करने  से  हमारी

 aga  शकित  बच  जायेगी  ।  मैँ  चाहता  हूं  कि  हमें  इस  यातायात  के  साधन  को  काफी  उन्नत  करना  चाहिये  |

 राजस्थान  में  नमक  बड़ी  मात्रा  में  पैदा  होता  है  कौर  देश  में  सबसे  उत्तम  प्रकार का  नमक  वहां

 होता  वहां  नमक  के  उत्पादन  की  बहुत  बड़ी  क्षमता  लेकिन  वहां  के  बहुत  कम  स्थानों  को  नमक

 बनाने  के  काम  में  लाया  जाता  हैं  मैँ  समझता  हूँ  कि  आजकल  वहां  जितना  उत्पादन  हैं  उसको

 आसानी
 से  दुगुना ate  तिगुना  किया जा  सकता  मगर  ऐसा  किया  जाये

 तो  वहा  की  लेबर

 )  भी सुखी  atc  वहां  के  व्यापारी  भी सुखी  हों  are  किसी  साल  वहां पर  वर्षा न

 तो  भी  उन  स्थानों में  जहा ंकि  नमक  मिलता  वहां  पांच या  छः  फुट  खोदा  जायें  तो

 नमक का  पानी  निकलने  लगता  है  उससे  नमक  तैयार  किया जा  सकता है  |  इसके

 अलावा  रोक  भी  रसायनिक  उद्योग-धन्धों  की  फैक्टरियां वहां  पर  लग  सकती  हूँ  लेकिन  इस  शर

 हमारी  सरकार  का  ध्यान  नहीं  गया है  ।  मैं  समझता हूँ  कि  वहां पर  जो  साधन  हैं  उन  का  उपयोग

 किया  जायेगा  ।  गेंदा में  प्राजक  नमक के  की  व्यवस्था  भी  ठीक  नहीं  इस  से  व्यापारी

 भी  दुखी  हैऔर  कंज्यूमर्स  को  भी  नुक्सान है  महात्मा  गांधी  जी  के  तो  दो  ही

 प्रिय  विषय  नमक  कौर  खादी  ।  सौभाग्य  से  ये  दोनों ही  विषय  इस मंत्रालय  के  अधीन हैं  ,  परन्तु

 उनकी  व्यवस्था  संतोषजनक  नहीं  हैं  ।

 हमारे यहां  सांभर  में  faced  से  जो  नमक  निकाला  जाता  हैं  उसे  भारत  सरकार  ले  लेती हैं
 ०

 यद्यपि  वह  राजस्थान  सरकार की  सम्पत्ति  हूँ  ।  मैं  समझता हूँ  कि  उस  नमक  की  मालिक  एग्रीमेंट

 यानी  समझौते  के  अनुसार  भारत  सरकार  नहीं  उसकी  मालिक  तो  राज्य  सरकार  वहू  नमक

 उसको  मिलना  क्योंकि  समझौते  के  weet  विटनेस  राजस्थान  सरकार  की  सम्पत्ति  मानी

 मैं  भावनगर में  गया ।  मैंने  वहां  देखा  कि  सांभर  के  नमक  पर  शोध  हो  रहा  जो  चीज़

 राजस्थान से  पैदा  होती  है  उस  पर  शोध  वहां  किया  जाता है  |  मैंने  उनसे  बहुत सी  बातें

 उन्होने  कहा  कि  जो  नमूना  हमारे  पास  भ्राता  है  उसका  शोध  करते  मैं  नहीं  समझता  कि  सांभर

 को  नमक
 का

 सोध  भावनगर
 में

 क्यों  किया  जाता है  ।  आपको  सांभर  में  एक  लेबारेटरी  )

 खोलनी  र  नमक  से  जो  भी  केमिकल्स  बन  सकते  हैं  उनका  वहां  उत्पादन

 होना  चाहिये  |

 इसके  प्रभाव  वहां  पर  कोआपरेटिव  तरीके  से  काम  करने  की  सुविधायें  नहीं  बढ़ायी  गई  हैं

 मं  समझता  ¢  कि  झगर  कुछ  काम  प्राइवेट  सेक्टर  को  भी  करने  दिया  जाये तो  यानी

 होड ़से  नमक  के  दाम  भी  कम  हो  जायेंगे  प्र  वहां  की  लेबर  को भी  काम  मिलने  लगेगा |

 मैँ  खादी के  विषय  सें  कुछ  कहना  चाहता  खादी  के  विषय  में  मंत्रालय  ने  साफ

 लिखा हैं  कि  उसका  उत्पादन  बढ़ने  से  गांवों के  बेरोजगार  व्यक्तियों  में  श्रात्म-निर्भरता पौर

 विश्वास  झर  उन्हें  रोजगार  मिल  जायेगा

 यह  साफ  बात  खादी  हमारे  देश  की  लाखों  भर  करोड़ों  जनता  से  सम्बन्ध  हमारे
 nos

 |  केवल  खेती  से ददा की  ८०  प्रतिशत
 जाता

 किसान  कौर  उसको  एक  सहायक  धन्धा .



 ५  १९५६  अ्रतुदानों  को  मांगें  REoY¥

 का  पूरा  नहीं  पड़ता  है  ।  इनमें  से  लाखों  किसानों  के  पास  जमीन  भी  नहीं  कल  एक  में

 चर्चा हो  रही थी  कि  केवल  बिहार में
 so  लाख  भूमिहीन  areal  श्राप  समझ  सकते  हैं  कि

 सारे  देश  में  ऐसे  कितने  आदमी  होंगे  ।  मध्यम  वर्ग के  पास तो  कोई  धन्धा  ही  नहीं है  ।  पढ़े  लिखे  झ्रादमों

 बेकार  बैठे  मंत्रालय को  रिपोर्ट में  लिखा  कि  गांवो ंमें  जो  एक  सोई  हुई  जन  शक्ति है
 उसका

 उपयोग करने  के  लिये  हमें  खादी  का  उपयोग  उत्पादन  बढ़ाना  लेकिन  जब  से  खादी  की  चर्चा

 होनी शुरु  हुई है  भ्र ौर  अम्बर  चखें  पर  विचार  Yee  पूंजीपतियों  में  बौखलाहट  पैदा
 हो  गई

 ः
 वे  इतने  बौखला  गये  हैं  जैसे  कि  उनको  अपना  काल  नजर  रहा  हो  और  उनकी  दशा  सन्निपात  क

 लोगो  जैसी हो  रही  है  प्रौढ़  वे  कपड़े  फाड़ने  लगें  हैं  ।  राज  उद्योगपतियों  का  यह  हाल  है  कि  चाहें  कोई

 भी  waar  चाहे  बैंकिंग की  मीटिंग  हो  या  इंश्योरेंस  की  मीटिंग  वे  भ्रम्बर  qe  ar  जिक्र

 ले  धरात ेहैं  प्र  कहते  हैं  कि  देश को  गलत  रास्ते पर  ले  जाया  जा  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय :  तो  माननीय  सदस्य को  खत्म  करना  चाहिये |

 श्री  बलवन्त  सिह  महता  :  उपाध्यक्ष  मेँ  बहुत  शीघ्र  ही  समाप्त  करने  वाला  हूं  ।  ग्रामर

 चर्ख के  ऊपर  होने  वाले  प्रयोग  सफल  सिद्ध  हो  चुक  हूँ  औरतें  तो  कहूंगा कि  जरगर न  भी  सफल  हुए

 हों  तब  भी  हमारे  देश  की  जो  इतनी  बड़ी  जन-शक्ति  उसका  उपयोग  करना है  |  श्राज  हमारे  देश

 में  लाखों  भ्रामक  बेरोजगार  बेठ  है प्र ौर  भूख  से  पोड़ित  हैं  श्र  उनको  sar  नहीं  मिलता  ate

 प्राधा  पेट  भोजन  भी  उनको  नसीब  नही ंहो  पाता  शौर  एक  वेलफेयर  स्टेट  राज्य

 होने के  नाते  आपको  उनको  कुछ  न  कुछ  घरा  देना  पड़ेगा  ।  प्यार  श्राप  उनको  कोई  धंधा नहीं  दे

 सकते  तो  उनको  प्राप  डौल  दीजिये  |  मैं  समझता हूं  कि  अगर  श्राप  उनको कोई  काम  करने के  लिये  नहीं

 दे  सकते  तो  art  acl  एक  बड़ी  जिम्मेदारी  को  पुरा  करने  में  wana  रहते  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि

 भ्रमर  चखें  का  हमारा  प्रयोग  सफल  रहा  हे  शर  नगर  नहीं  भी  सफल  होता  हैं  तब  भो  हमारी

 सरकार को  इसको  सफल  बनाना  चाहिये  क्योंकि  हम  को  इन  लोगों  को  काम  पर  लगाना  हे  शर

 हम  को  इसके  लिये  बड़े-बड़े  प्राइज़  )  रखने  चाहियें  ।  महात्मा  गांधी ने  १  लाख  रुपये  का

 प्राइज  रक्खा  श्रौर में  तो  कहूंगा  आपको  अब  इसके  लिये  १  करोड़  रुपये  का  प्राइज़  रखना

 ताकि  यह  प्रयोग  सफल  हो  झ्र  संसा र  के  अच्छे  से  अच्छे  इंजीनियर्स  इसकी  झोर  आकर्षित  हों  और  अगर

 एस  किया  जाय  तो  कोई  कारण  नहीं  है  कि  इसमें  सुधार  न  किया जा  सके  ।  हम  को  इनको  विदेशों  में

 भी  भेज  कर  सुधार  करवाना  हमारी  सरकार  के  पास  हर  एक  किस्म  के  विशेषज्ञ  बेठ  हुए  हैं

 प्रौढ़  उनकी
 सहायता  लेकर  हमें इस  चखें  में  सुधार  करवाना  चाहिये  ौर  इसका  प्रचार  करना

 चाहिये  क्योंकि  इससे  यह  माना  जा  रहा है  कि  कम  से  कम  So—vy  लाख  आदमियों  को  हम  इसके

 arr  रोज़ी  दे  सकेंगे  ।  लेकिन  नम्बर  चखें  के  प्रश्न  को  लेकर  हमारे  यहां  एक  दूसरा  राग  भी

 सरापा  जा  रहा  है  wet  वह  यह  हैं  कि  हमारी  प्लानिंग  मिनिस्ट्री  मंत्रालय  )  इस  निर्णय  पर

 पहुंची  हैं  कि  प्रति  व्यक्ति  सोलह  गज़  पर  कंपिटा  की  जो  हमारी  कपड़े  को

 वर्तमान  खपत  हैं  उसे  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  साढ़े  अठारह  गज़  प्रति  व्यक्ति  कपड़े  की  खपत

 रखी  जाये  प्रौढ़  हमारे  देश  की  कपड़े  की  यह  अतिरिक्त  मांग  wat  चखें  के  द्वारा  पुरी की  जाय  ।

 मगर  हो  क्या  रहा है  कि  जो  बड़े-बड़े  स्थापित  स्वार्थ  वाले  इंटरेस्टेड  प्राप्ति  हैं  बह  तो  हैं  लेकिन

 जो  हमारे  जिम्मेदार  व्यक्ति  हैं  प्रौढ़  जिनकी  संयुक्त  जिम्मेदारी  वे  भी  इनके  साथ  राग  अलाप

 रह ेहैं  झ्र ौर  कहते  है ंकि  जो  प्रति  व्यक्ति  साढ़े  अठारह के  बजाय  बीस  गज़  BIS  की  जरूरत  देश  को

 होगी  भ्र नह  इस  भ्रमर  चखें  जैसी  नकली  चीज़ों  से  पूरी  होने  वाली  नहीं है  ।  इस  तरह  वे

 इसको  असफल  बनाने  में  लगे  हुए  हैं  रौद  भ्र भी  से  यह  स्थिति  पैदा  की  जा  रही  है  कि  देश  में  एक  डर

 पैदा  कर  दिया  जाये  कि  देश  में  बड़ा  भारी  कपड़े का  अकाल  ईरान  वाला  हू  ।  मेँ  कहता हूं  कि  अगर

 इंशा  में  अकाल भी  भाता है  तो  हम  दृढ़ता  के
 साथ  उसका  मुकाबला  करेंगे  कौर  उस  पर  काबू
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 [  श्री  बलवन्त  सिंह  महता  |

 शर
 जरूरत  हुई  तो  हम  को

 वार  कटिंग  की  पर  उसका
 सामना  करेंगे  कौर  उसके

 लिये  arc  हम  को  थोड़ी  भी  करनी  पड़ी तो  हम  करेंगे  लेकिन  हम  अपने
 उन

 लाखों  आदमियों

 को  भूखा  नहीं  मरने  देंगे  जो  राज  बिना  काम के  बैठे  हुए  राज  मुझे  बड़े  के  साथ  कहना

 पड़ता  है  कि  हमारे  ज़िम्मेदार  व्यक्ति  हमारे  इस  नम्बर  चर्खे  का  मजाक  हैं  जबकि  तथ्य  यह

 हूं  कि  ara  देश  में  खादी का  उत्पादन  बहुत  बढ़ा  है  खादी  काफ़ी  मात्रा  में  देश  में  बिक  रही  हैं

 श्र  हम  देख  रहे  हैं  कि  ग्राम  देश  के  विभिन्न  भागों में  खादी  इम्पोरियमों  कक्षों  )  में  महीने

 में  कई-कई  लाख  रुपये  की  खादी  बिकने  लगी हैं  और इस  खादी  उद्योग के  देश  में  पनपने  से
 लाखों

 गरीब  लोगों चलो  काम  मिल  गया है  और  उनकी  जीविका  का  प्रबन्ध  हो  गया हैं  ।  अब  और  कुछा  नहीं

 तो  यह  कहा  जाता हैं  कि  खादी  भंडारों  पर  लेडी  aha  रखी  जाती  खादी

 बेचने  के  काम पर  रखी  जाती  तो  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  करना  क्या  कोई  पाप  करना  है
 ?

 वह  तो  एक  कला  की  चीज  हैं  और  अगर  हमारी  माता यें  बहनें  Bie  खादी  बेचती  हों तो  यह  उन्हीं

 काम  हं  क्योंकि  वह  कला  से  सम्बन्धित है  |  इसमें  a  ही  क्या है  ?  मेरे  कहने का  मतलब  यह

 हैं कि  ५  इस  खादी  उद्योग  के  पीछे  इस  तरह  की  विरोधी  झउक्तियां  काम  कर  रही  हैं  जो  इसको

 सेबोटेज  )  करना  चाहती  हैं  उत्पादन  मंत्रालय  को  इस  तरह  के  विरोधी  प्रचारों
 से

 सावधान  शहरों  षणिक  रहना  चाहियें  मरीज  मंत्री  महोदय  से  विनती  है  कि  आप  अपने  स्थान पर

 मजबूती  के  साथ  खड़े  रहें  भ्र ौर इस  नम्बर  के  प्रयोग  कोनोर  खादी  उद्योग  को  प्रोत्साहन

 देते  ताकि  इस  देश  के  लाखीं  गरीबों  को  खाने को  रोटी  मिल  सकें  भ्र ौर  वे  काम  पर  लगे  रहें  कौर

 qa  पूर्ण  आशा हैं  कि  कर्बे  कमेटी  कौर  प्लानिंग  कमीशन  ने  जो भी  इसके  लिये

 टार्गेट  निर्धारित  किया है
 उसको  पूरा  करने

 के
 लिये  प्रयत्नशील  झर  इन  विरोधी

 प्रचारों  की  कोई  परवाह  नहीं  करेंगे  ।

 श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  उपाध्यक्ष  इस  प्रोडक्शन  मिनिस्ट्री

 को
 क़ायम  करते  इससे  बहुत  सी  उम्मीदें  बांधी हुई  थीं

 कौर  जब  यह  मिनिस्ट्री

 कायम  हुई  थी  तो  यह  समझा  गया  था  कि  देश  में  इंडस्ट्रीज  की  तरक्की  होगी  कौर  जितनी  भी

 नेपाल  अ्ंडरटेकिग्स  हैं  उनको  बिल्कुल  पुरे  तरीके
 से  कामयाब

 बनाने
 के

 लिये

 ही  इस  मिनिस्ट्री  का  हो  रहा है  करार  are  पिछले  तीन-चार
 साल

 की  रिपोर्टस

 को देखें  प्रौढ़  उनके  या  नुक्सान  को  तराजू  पर  रख  कर  तौलें  तो  हम  पर  यह  चीज़  सफ  रिलीज

 हो  जायगी  कि
 वह  तमाम  हमारी

 उम्मीदें  मिट्टी  में  मिल  रही  हैं  ate  हमने  जो  इस  मिनस्ट्री  से

 उम्मीद  बांधी  थी  कि  ag  कमर्शियल  श्रंडरटेकिग्स  को  सेल्फ  सफिशियेंसी

 निर्भरता  )  तक  पहुंचा  देंगी  पर  यहां  की  इंडस्ट्रीज़  साउंड  शूटिंग  नींव  )  पर  कामयाबी

 के  साथ  चलना  शुरू हो  वह  हमारी  उम्मीद  पूरी  होती  नज़र  नहीं रही  है
 ।

 [sitet  रणु  चक्रवर्ती  पीठासीन

 एक  बीमारी  कौर  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  में  मालूम  होती  हूँ  झ्ौर वह वह  है  पोर्टफोलियो  की

 तकसीम  को  लेकर  वापस  में  झगड़ा  करना  और  इस  झगड़े  के  कारण  हम  को  कनफ्यूजन

 फहमी  हो  जाता हैं  शौर हम  देखते हूं  कि  जो  ब्रांच  मिनिस्ट्री में  जिस  जगह  पर  होती  है

 साल  वह  ब्रांच  दूसरी  तरफ़  तबदील  हो  जाती  हैं  कौर  यह  जो  मिनिस्ट्री ज़  में  बार-बार  तबदीलियां  होती

 रहती  हैं  श्रौर  मैनेजिंग  एजेंसी  की  जो  तबदीलियां  होती  उनके  कारण  कितनी  ख़राबियां  इंडस्ट्रीज

 में  श्री  जाती  यह  उनकी  रिपोर्ट  पढ़ने  से  मालूम  हों

 खैर  मैं  wa  भ्रमों  विषय  पर  हूं
 ।

 पहली  चीज  तो  यह  है  कि  ore  हमको  सोशलिस्ट  पैट्रन

 श्रॉफ  सोसाइटी  के  स्लोगन  ढंग  के  समाज  का  को  ठीक  तरीके  से  कामयाब  बनना
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 है  तो  हमको  यह  देखना  होगा  कि  हमारी  इंडस्ट्री  कमर्शियल  बेसिस
 पर  चल  रही

 है  कि  यह  आदर्श  हमारे  मुल्क  के  सामने  रहना  चाहिये  ।  इस  तरह  से  उनका  डिसेंट्रलाइजेशन

 किया  जाय  कि  मुल्क  में  जितना  मैटीरियल  पैदा  होता  है  वह  हम  झपने  काम-घंटों
 में

 इस्तेमाल  कर  सकें  कौर  मुल्क  में  बड़ी-बड़ी  या  छोटी-छोटी  कोआपरेटिव  बेसिस  पर  इंडस्ट्री  कायम
 करें

 और  इस  प्रोडक्शन  मिनिस्ट्री  को  इस  तरह  पर  काम  करना  होगा  अगर  वह  चाहती  है  कि  जो  उम्मीदे

 लोगों  नें  उससे  लगा  रखी  वे  पूरी  हों  ।

 अरब  मैं  कुछ  दाऊद  यह  जो  हैंडलूम  इंडस्ट्री  खादी
 की

 उसके  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं
 ।

 में  समझता  हूं  कि  are  साल  भर  से  यह  हैंडलूम  इंडस्ट्री  उद्योग  श्र  खादी  की  ब्रांच
 इस

 मिनिस्ट्री  के
 वंडर  arg  कौर  मैं  मानता  हूं  कि  इस  उद्योग  को  केन्द्रीय

 सरकार  की

 mt  से  बहुत  कुछ  मदद  मिल  रही  लेकिन  यह  केवल  स्पून  फीडिंग  विकास  किये  सहायता  देना  )

 मात्र  है  और  यह  इंडस्ट्री  ore  भी  अपने  पैरों  पर  खड़े  होकर  नहीं  चल  सकती  है

 इस  उद्योग को  बड़ी-बड़ी  जो  स्पिनिंग  मिल्स  हैं  उनके  ऊपर  निर्भर  रहना  पड़ता है  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  हम  यह  भी  देखते हैं  कि  एक  दहर में  तो  दस-दस  कौर  बारह-बारह  मिलें  कायम हैं

 जबकि  दूसरी  जगह
 पर  एक  भी  मिल  नहीं  है  ौर  इसकी  मंत्रालय  का  ध्यान  जाना  चाहिये

 ।

 इसके  कॉटन  ग्रो अर्स  उगाने  डिस्ट्रिक्ट  में  हमें  यह  देखना  होगा  कि

 याने  का
 वितरण  माइकल  तरीके  पर  कराया  जाय  प्रौर  सरकार  को  हैंडलूम  इंडस्ट्री  को  यह  याने

 कुछ कम  कीमत  पर  दिलाना  जब  तक  इस  तौर  पर  सक्रिय  रूप  से  हम  इस  हैंडलूम  शर  खादी

 उद्योग  को  प्रोत्साहन  नहीं  देंगे  तब  तक  यह  देश  में  पनप  नहीं  सकेगा  कौर  यह  महज  एक  फिलासफी

 बन-कर  रह  जायगा  कौर  सिर्फ  कागज  पर  ही  यह  लिखा  रह  जायगा  कि  सरकार  इसको

 प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  भ्र  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  सरकार  इस  खादों  कौर  हैंडलूम
 को

 अमली  तौर  पर  हर  तरह  से  इम्दाद  कौर  प्रोटेक्शन  नहीं  तब  तक  हम  एम्प्लायमेंट

 पोटेंशियल  की  उसको  पूरा  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 इसके  मेरा  एक  सुझाव  यह  भी  है  कि  स्टेट  श्रंडरटेकिग्स  जो  माल  ऐडमिनिस्ट्रेशन

 (  कुशासन  है  कौर  जिसकी  कि  वजह  से  सरकार  को  भारी  हानि  उठानी  पड़  रही  है  उसकी तरफ  भी

 सरकार  ध्यान  दे  कौर  उसको  दुर  करने
 का

 उपाय  करे
 ।

 एक  जिले  में  एक  एम्पोरियम कायम  करने  या  स्टेट  के  हेडक्वार्टर  में  एक-एक  एम्पोरियम  कायम

 करने  से  हम  मार्केटिंग की  फेसिलिटी  नहीं दे  सकतें  ।  झ्रापकों  aah  से  एक  चौथ  )

 लेनी
 पड़ेगी

 कि
 इस  घरेलू  सनत को  मार्केट में  लाना  है

 ।
 इसके  लिये  sal  कोई  पैटन  )

 रिज  कर  देना  चाहिये  ।  मैं  ग्राम भी  वही  बात  फिर  दोहराता हूं  कि  मैंने  इस  हाउस

 में दो  साल  पहले  पेदा  की  weer के  बड़े-बड़े  नेताओं  ने  जैसे  राजगोपालाचर्य  जी

 एक  फार्मूला  पेश  किया  था  कि  जब  तक  साड़ियों  मोतियों  को  इस  दल  इंडस्ट्री  के  लियें

 रिजर्व  नहीं  किया  जायेगा  उस  तक  कोई  उम्मीद  हम  नहीं  कर  सकते  कि  खादी  कौर  हैंडलूम  की

 उन्नति  हो  सकेगी  |  मुझे  बहुत  अफ़सोस  मालूम  होता  है  कि  ब्रिटिश  गवर्नमेंट के  जमाने  में  हमारी  खादी

 को  हालत  बहुत  अच्छी  थी  ।
 उसके  साथ-साथ  जो  उसक  तत्व  का  प्रचार  करने  वाली  हैंडलूम  इन्डस्ट्रीज

 की  aes  वह  भी  उस  समय  कम  से  कम  जीवित  रहने  लायक  कमा  लेती  लेकिन  ara  वह

 बड़ी  बुरी  हालत में  हैं  arr  उनका  कम्पटीशन  मिलों  से  हो  रहा  इसको  मैँ  साबित  करना  चाहता हूं
 ।

 मैं  किसी भी  तरह  से  के  खिलाफ  नहीं  बड़ी-बड़ी  मिल्स  को  भी  श्राप  रहने  की  इजाजत  दे  सकते

 लेकिन
 न न  श्राप  कुछ  ही  हैंडलूम के  लिये  रिजर्व

 घोती
 तो

 कम
 से  कम  तौलिया  या  रोजमर्रा  इस्तेमाल  की

 गवर्नमेंट
 की  चीजें  ही  उनके  लिये  रहने  दें  तो  भी  काम
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 [  को  शिवमूर्ति  carat  |

 चले  सकता  है  ।  लेकिन  राज  गवर्नमेंट  के  कामों  के  लिये  भी हैंडलूम कौर  खादी  नहीं  खरीदी
 जा  रही

 है  ।  मिलिटरी  के  इस्तेमाल  की  चीजें  भी  नहीं  खरीदी  जा  रही  हैं  ।  अगर  हम  ओपन  मुल्क  की  भलाई

 के  इस  इंडस्ट्री  की  भलाई  के  इतना  सामान  भी  नहीं  खरीद  तो  हम  कैसे  यह  उम्मीद

 कर  सकते  हैं  कि  यह  इंडस्ट्री  बहुत  दिनों  तक  जिन्दा  रह  सकेगी
 ?

 लिहाजा  मैं  मंत्री  महोदय  से  साफ
 तौर

 से  यह  निवेदन  कर  देना  चाहता  हूं  कि  इस  इंडस्ट्री  को  बचाने  के  लिये  काफी  कोशिश  की  जानी  चाहिये
 |

 दूसरा  डिफंक्ट
 मुझ  को  यह  मालूम  होता  हालांकि  मैं  गवर्नमेंट  को  बधाई  देना  चाहता

 हूं  हैंडलूम  विवेक  की  कोझापरेटिव  ऐसोसिएशन  (za )  बनाने.के  .  .  .

 श्री  ई  सी०  रेड्डी
 :

 माननीय  सदस्य  मुझे  इस  हस्तक्षेप  के  लिये  क्षमा  करेंगे
 ।

 मैं
 श्राप

 को
 बताना  चाहता  हूं  कि  हाथ-करघा  बोझ

 वाणिज्य  शर  उद्योग  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  कराता है  ।
 इसलिये

 मेरे  विचार  भ्रच्छा  होगा यदि  ये  कुछ  sea  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  अनुदानों  की मांगों

 के  सम्बन्ध  में  होने  वाले  विवाद के  समय  भी  उठायें  जायें  ।

 सभापति  महोदय
 :  माननीय

 सदस्य  अरन्य  बातों  के
 सम्बन्ध

 में  भाषण  जारी  रखें
 ।

 1६.1 |  दिवस्पति  स्वामी  :  जी  हां  |  इसके  बाद  मैँ  सिंदरी  फर्टिलाइजर  फैक्टरी  कारखाना )

 के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं
 ।

 बड़ी-बड़ी  मिलें  इस  तरह  की  कायम  करके  मुल्क  के  एक  ही  तरफ

 बहुतसा  उत्पादन
 करना  चाहते  हैं  ।  मैं  चाहता  हं  कि  हर  एक  स्टेट  में  छोटे-छोटे  कारखाने  स्थापित

 fea  जायें  क्योंकि  इससे  सारे  मुल्क  में  फर्टिलाइजर  का  तकसीम  करना  झ्रासान  हो  जायेगा  ।  जहां

 तक  हैंडीक्रेफ्ट्स  )  भ्र ौर  खादी  का  सवाल  मैं  समझता  हं  कि  खादी  आपकी  मिनिस्ट्री

 के  दायरे  में  श्रीमती  उसमें  खादी  के  लिये  ग्रान्ट्स  दी  जाती  उनकी  भी  तहकीकात

 की
 जाय

 कि
 कहां  तक  यह  रकमें  खादी के  डेवेलपमेंट  के  लिये  इस्तेमाल  की  जाती

 ह्  इसके  लिये  जो ग्रान्ट्स  दी  जाती  हैं  उनके  इस्तेमाल  के  बारे में  भी  काफी  शिकायतें  हैं  |

 उनकी  जांच
 करके  सही  तरीके से  इस  घरेलू  सनत को  बढ़ाने  की  कोशिश

 की
 जानी  चाहिये

 ।

 दूसरे  हैंडीकैफ्ट्स
 बोर्ड  के  बारे  में  भी

 मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  स्टेट्स  में  श्र  कम्यूनिटी
 प्रोजेक्ट

 एरियाज  परियोजना  में  बड़ी-बड़ी  स्कीम्स  इंट्रोड्यूस  हो  चुकी

 हैं
 ।

 वहां  पर  भी  ग्रान्ट्स  दी  जाती  लेकिन  भ्र सली  तौर  मैं  इतना  ही  बता  दूं  ,  खास  कर  मैं
 जिले

 के
 बारे

 में  कहता  कि  कम्युनिटी  प्रोजेक्ट  एरियाज में  गवर्नमेंट  की  तहत  जो  हैँंडीक्रैफट  बोर्ड

 चल  रहे  हैं  वहां मैंने  खुद  देखा  है  कि  कोई  खास  काम  नहीं  चल  रहा  है  ।  ज्यादातर  छोटे-छोटे काम

 करने  वाली  बहनों  को  तनख्वाह  वगैरह  दी  जा  रही  है  ।  इसकें  किसी  तरह  की  ट्रेनिंग  का  या

 प्लैनिंग
 या  का  काम  वहां  नहीं  चल  रहा  है  |

 इसी  तरह  से  में  समझता  हूं  कि  इस  मिनिस्ट्री  को  तहत में  कारखाने  बहुत  से  जिलों  में
 चल

 रहे  हैं  उनके  काम  की
 भी

 सही  तौर  पर  जांच  होनी  चाहिये  ।  इस  मिनिस्ट्री  की  रिपोर्ट  को  देखने से

 हमें कोई  पता  नहीं  चलता  कि  जो  कारखानें  उसके  जरिये  चलाये जा  रहे  हैं  उनके  पत्थर  फायदा

 कितना  है  ae  नुक्सान  कितना ?  हर  एक  इंडिविजुअल इंडस्ट्री  (  अलग-भ्रमण  के  फायदे  शौर

 नुक्सान का  चाट  )  बनाया  जाना  चाहिये  कौर  उसको  हम  को  डिटेल  में  बताना

 चाहिये  |

 श्री  एन०  राबिया  जातियां  )
 :  मैं  उत्पादन  मंत्रालय  के  अ्रनुदानों

 की
 मांगों

 का
 समर्थन  करता हूं  ।

 उसने  पिछले  चार  वर्षों
 में  बड़ी  कार्य-कुशलता  का  परिचय

 दिया
 है

 ।

 tat  अंग्रेजी  में
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 इस  मंत्रालय  समाजवादी  ढंग  के  समज  के  निर्माण  में  एक भारी  योग  देना है  ।
 इस

 मंत्रालय  नें  सदैव ही  इसका  बड़ा  ध्यान रखा  है  |

 ay  REYY  को  लोहा  और  इस्पात  का  एक  पाक  मंत्रालय  बनने  रूरकेला तथा  भिलाई

 इस्पात  परियोजना ग्र ों  का  प्रशासकीय  नियंत्रण  उस  नये  मंत्रालय  को  ही  सौंप  दिया  गया  है  ।  मैं  इससे

 हमत  नहीं  हुं  ।  उसे  उत्पादन  मंत्रालय  में  ही  रहना  चाहियें  था  ।  उत्पादन  मंत्रालय  एक  वृद्धि मान  मंत्रालय

 कौर  इसके  द्वारा  नियंत्रित  तमाम  महत्वपूर्ण  कारखानों  में  अरन्य  मंत्रालयों  के  कमांडरों  काम

 रते  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण बात  है  कि  सभी  राष्ट्रीय  उपक्रम  इसी  मंत्रालय  के  नियंत्रण  में  रहने

 चाहियें ।  यही  देश  के  सर्वोत्तम हितों  में  है  ।

 इस  मंत्रालय  नियंत्रित  राष्ट्रीय  उपक्रमों  में  सुन्दरी  खाद  कारखाना  काफी  महत्वपूर्ण

 |  हमारे देश  का  मुख्य  उद्योग  खेती  है  alt  उसका  महत्व  प्रौढ़  भी  बढ़  जाता  है  ।  मुझे  प्रसन्नता

 ह ैकि  उस  कारखाने  का  कार्य  संतोषपूर्ण  रहा है  ।  उसमें  सल्फेट  का  उत्पादन

 एक  वर्ष  के  हमारे  ३,२०,००० टन  के  निश्चित  लक्ष्य
 से  भी

 a
 बढ़  गया है  |

 उर्वरकों  के  उत्पादन में  निश्चित  वृद्धि हुई  है  ।  उत्पादन  अच्छे  ढंग  से
 चलाते  रहने के

 मंत्रालय  ने  काफी  प्रयास  किया  है  ।

 कोक  के  उत्पादन के  सम्बन्ध में  भी  सुन्दरी  आत्मनिर्भर हो  गया  है  ।  इस  प्रकार  सुन्दरी

 कटरा  ने  निश्चित  प्रगति  की  जिसके  लिये  मंत्रालय  बधाई  का  पात्र  है  ।

 जहां  तक  हिन्दुस्तान केबुल्स  लिमिटेड  का  सम्बन्ध  यद्यपि  ae  ठीक  ढंग  से  कार्य  कर  रहा

 परन्तु  फिर
 भी

 प्रगति
 की  गति  धीमी  है  ।  इसमें  शीघ्रता  लायी  जाती  चाहिये ।  हिन्दुस्तान

 मशीनी  श्रौजार  कारखाना है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  कारखाना है  हमारे  लोकतंत्र  विकास  में

 सहायक  सिद्ध  होगा
 |

 मैं  यह  जानता  हूं  कि  यह  अ्रच्छे ढंग  से  कार्य  कर  रहा  है  कौर  रूस  के  प्रधान  मंत्री

 मार्शल  बुल्गारियन  तथा  उनके  सहयोगी  श्री  स्थू,इचेव  शादी  विशिष्ट  विदेशी
 प्र तिथियों

 ने
 नें  भी  इसकी

 प्रशंसा  की  है

 अब
 मैं  कोयला  उद्योग  पर  हूं  ।  हमारे  व्यापार  उद्योगों  को  उन्नत  बनाने की  दुष्टि  से

 यह  wat ही  महत्वपूर्ण  उद्योग  इसका
 भो

 उत्पादन  निरंतर  बढ़ता  जा  रहा  है
 ।

 ma  मैं  विशेष रूप  से  रेशम  उद्योग  प्रो  चमड़ा  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  कछ  कहना

 चाहता हूं
 ।  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र

 में  रेशम ही  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  उद्योग है  भर  देश  भर  के  कुल  उत्पादन

 का  ६०-७०
 प्रतिशत  रेशम  वहां  बनाया  जाता  है  ।  इस  कुटीर  उद्योग  निर्धनों का  उद्योग  होने  के

 युद्ध  के  पिछलें  अठ  वर्षों  उचित  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया  है  ।.  युद्धकाल  में  यह  उद्योग

 mead  समुद्धिशील  था  ।  परन्तु  ae  देश  के  लचीलेपन  प्रौढ़  मूल्यों  को  भ्र स्थिरता के  कारण  इस  उद्योग

 को  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  मंत्रालय  से  मेरा  alas  है  कि  इस  उद्योग  को  विकसित  करने  के

 लिये  मैसूर  राज्य  में  एक  गवेषणा  संस्था  को  स्थापना  को  अनुदान  भ्र  सरकारो  श्रमिक  सहायता

 दो  जाये  कौर  इस  उद्योग  का  विकास  sal  ढंग  से  किया  जाये  जिस  प्रकार  जापान  में  किया  गया  है  ।

 इस  उद्योग  को  उचित  पौर  संरक्षण  देने  न  केवल  यह  उद्योग  समद्धिशील  हो  जायेगा

 वरन  राष्ट्रीय  राजकोष  को  भो  विदेशी  मुद्रा के  रूप  में  अधिक  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  इसलिये मैं

 मंत्री  महोदय से  आग्रह  करूंगा कि  इस  उद्योग  पर  अ्रधिक  ध्यान  भ्र न्य था  मझे  बिस्वास है  कि

 देश  के  भाग  जहां  बड़ी  मात्रा  में  रेशम  तैयार  किया  जाता  बड़ी  गड़बड़ीਂ  फैल  जायेगी  ।

 रेशम  उत्पादकों  में  बड़ी  संख्या में  अभ्यावेदन  किये  हैं  श्र  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ

 संरक्षण  दिया  भी  परन्तु  में  जानता  हूं  कि  राज्य  सरकार  कुछ  भी  प्रोत्साहन  देने  की  स्थिति  में  नहीं है
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 { att  एन०  राबिया  |

 क्योंकि  प्रभी  ही  उसके  प्राय-व्ययन  घाटे  में  चल  रहे  इसलिये रेशम  को  केन्द्र  का  विषय  मान  कर

 उसको  अधिक  वित्तीय  विशेष  रूप  से  सरकारी  सहायता  ate  श्रमदान  दिये  जाने  चाहिये  ।

 चमड़ा  उद्योग  एक  ग्राम-उद्योग  है  ।  देश  के  आधिक  जीवन  में  इस  उद्योग  का  अत्यधिक  महत्व

 है  क्योंकि  खाल  कौर  चमड़े  का  बड़ी  मात्रा  में  विदेशों  को  निर्यात  किया  जाता  है  ।  इस  उद्योग  गन्नौर

 चमड़ा-मजदूरों  पर  सैकड़ों-हजारों  वर्षों  से  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा
 है  जिसके  फलस्वरूप--पूंजीपति

 उनका  शोषण  कर  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के  पंजाब  में  यह  उद्योग  संकट  का
 सामना  कर  रहाहै |

 इस  उद्योग में  करोड़ों  व्यक्ति  काम  कर  रहे  हैं  ।  पशु-धन  की  वृद्धि  के  साथ  खाल  शौर  चमड़े

 का  उत्पादन  भी  निश्चय  ही  अधिक  पैमाने  पर  होगा
 ।

 यदि  सरकार  की  सहायता  प्राप्त
 न

 हुई  तो  जिन

 लोगों ने  इस  उद्योग  को  अपनी  जीविका  का  साधन  बनाया  gate  वह  संकट  में  पड़  जायेंगे  इसलिये

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  उद्योग को  बढ़ावा  देने  ae  उन्नत  बनाने  के  लिये  एक  निश्चित

 नीति  कौर  निश्चित  योजना  बनाये  |  छोटे  उद्योगों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  के  शअ्रनुसार  इस  उद्योग

 को  विकसित करनें  के  लिये  जो  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  वह  उद्योग  के  लिये  विशेष  हितकारी नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों को  भी  जो  भ्रत्यल्प  सहायता  दी  गयी है  उसका  भी  टीक  ढंग

 से  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 इसके  क्योंकि  समस्त  राज्यों  को  इस  उद्योग  का  करने  के  लिये  अनुदान  नहीं  दिये

 गये  इसका  we  यही  हो  सकता  है  कि  या  तो  इस  उद्योग  का  विकास  करने में  केन्द्रीय  सरकार की

 अभिरुचि  नहीं है  भ्रमणा  राज्य  सरकारों ने  केन्द्र से  ्य
 की

 मांग  नहीं  की  ।  कुछ  राज्यों  को

 मैसूर  भी  इस  उद्योग  को  विकसित  करने  की  कोई  चिनता  नहीं है  ।  मुझे  ara  है  कि  सरकार

 इस  बात  की  व्यवस्था  करने  के  कि  मैसुर  राज्य  में  इस  उद्योग की  उन्नति  के  लिये  निश्चित  नीति

 का  पालन  किया  जाये  योजना  बनाई  आवश्यक  कार्यवाही  करेगी |

 इस  उद्योग  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  अपनी  मामूली  श्रावर्यकताओं
 की  वस्तुयें  प्राप्त नहीं

 होती हैं  क्योंकि  इसमें  काम  खाने  वाले  सामान  की  कीमतें  अधिक हें  भ्र पने  उत्पादनों के  लिये

 उनको  बाजार  नहीं  मिलता  जिसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  इस  उद्योग  से  सम्बन्धित  लोगों की

 स्थिति
 Ad Od

 ही  दयनीय  हो  गयी  है  ।  हमारी  सरकार  के  उद्देश्यों  के  अनुसार  इस  उद्योग  को  oar

 महत्व  श्र  संरक्षण  प्रदान  किया  जाना  चाहिये  |

 जहां  तक  भझ्रनुसूचित  जातियों का  सम्बन्ध  उनकी  संख्या  हमारे  देश की  कुल  जनसंख्या

 का  भाग है  ।  इनके  कल्याण  पर  किसी भी  मंत्रालय  ने  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  यहां  तक

 कि  ग्रामोद्योगों  के
 मामलें  में

 भी  इनकी  चिन्ता  नहीं की  गयी  है
 ।

 यदि
 ग्रामोद्योगों  में  कुछ

 भाग  इनके  लिये  सुरक्षित  कर  दिया  जाये  तो  इनको  कुछ  प्रोत्साहन  मिल  सकता  है  ।  जहां  भी  यह
 ५».  OOS

 बड़ी  संख्या  में  रहते  हों  वहां  वित्तीय  सहायता  देने  के  लियें  एक  निश्चित  योजना  प्लोर

 कार्यक्रम  बनाया  जाना  चाहिये
 ।

 मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  सभी  राज्यों में  एक  सी  नीति

 चलाने की  व्यवस्था  करें  ।  प्रत्येक  राज्य  शीरानी  अलग-ग्रहण  नीति  चला  रहा  है  कौर  केन्द्रीय

 सरकार  समझती  है  कि  भ्  दे  देने  के  बाद  उसका  सारा  कार्य  समाप्त  ही  जाता  है  ।  ऐसा  नहीं  होना

 चाहिये |  यह  केन्द्रीय  सरकार  का  रुपया  है  कौर  इसका  व्यय  उपयोगी  कौर  लाभकारी
 ढंग

 से  किया

 जाना  चाहिये  ।  इसलिये  सरकार  से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  ग्रामोद्योगों  श्र  छोटे  उद्योगों--विशेष

 रूप  से  चमड़ा  उद्योग--की उन्नति  के  लिये  समान  कौर  एक  सी  नीति  अपनायी जानी  चाहिये  |

 श्री  पुन०
 बो०  चौधरी  :

 इस  मंत्रालय  का  प्रतिवेदन  मुझे  जो  बात  सबसे

 अ्रधिक  खटका
 है

 वह  यह  है  कि  ग्रामोद्योगों  पर  व्यय  में  कमी  हुई  है
 ।

 जिस  समय  मरूदूर
 राय-व्यस्क

 “-

 मूल  wast  में



 ५  १९५६  अनुदानों  की
 मांगें  १६११

 पर  चर्चा  की  जा  रही  उस  समय  मैंने  इस  कमी  के  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  प्रगट  किये  परन्तु

 उस  समय  मंत्रालय  ने  उनका  समुचित  उत्तर  नहीं  दिया था  ।  मूझे  ara है  कि  इस  समय  मंत्रालय

 स्वीकृत  राशियों  के  भी  व्यय  न  किये  जाने  के  पर्याप्त  कारण  बतायेगा  |

 में  दो  उदाहरण  दे  दूं  ।  नमक  पालन  के  स्वीकृत  ¥,o& 200  रुपये  के  थ  शौर

 भ्  लाख  के  ऋण  में  से  ce  44.0  तक  2B sve VAT Ale रुपये  प्रौढ़  ३४,००० एं पये  नमदा

 ग्रनुदानों प्रौढ़  ऋण
 के

 रूप  में
 वितरित  किये

 जा
 सके  ।

 इसी  प्रकार  तैल  उद्योग  के
 लिये  स्वीकृत  २०,£६,०००  रुपयों  में  से  १९५६  के  ग्रस्त

 तक  केवल  Yio ,  2, 2k BI eT रुपये  ही  व्यय  किये  गये  हैं  ।  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 हम  देखते  हैं  कि  गांवों  में

 तेली  कहीं  के  भी  नहीं  रहे  हैं  ।  उनका  व्यवसाय  पुरी  से  चौपट  जा  रहा है  ।  इसका  कारण

 यह  है  कि  उनको  कच्चा  सरसों  कौर  वित्तीय  सहायता  नहीं  प्राप्त  होती  है  ।

 wa  में  कुछ  अरन्य  बातों  पर  जाता  हूं  ।  इस  मंत्रालय  देखरेख में  चलने  वाले  उद्योगों र

 वाणिज्य  अर  उद्योग  मंत्रालय  की  देखरेख  में  कायें  करने  वाले  उद्योगों  का  एकीकरण  नहीं  किया

 गया है  ।  इन  उद्योगों  का  बंटवारा बड़े  मनमाने ढंग  से  किया  गया  है  ।  इससे  कुछ  कठिनाई  होती

 इसलिये  जहां  तक  ग्रामोद्योगों  खादी  ौर  हाथ  करघा  उद्योग  का  सम्बन्ध  उनका  एकीकरण  और

 समन्वय  किया  जाना  चाहिये  |  इस  पहलू  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिय े।

 वह  दूसरी  जिस  पर  में  साननीय  मंत्री  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  सींग  का

 सामान बनाने  का  उद्योग  है  ।  इस  उद्योग में  सामान  बनाने  में  कुछ  रुकावटें  इनके  कुशल  मजदूरों

 को  महाजनों  अथवा  मध्य वत् तियों  के  अधीन  रह  कर  काय॑  करना  पड़ता  जो  इन  मजदूरों

 का  शोषण  करके  अत्यघिक  लाभ  कमाते  हैं  ।  यह  मजदूर  अत्यघिक  कठिनाई  में  हैं  ate  इन्होंने  अपनी

 सहकारी  समितियां  बना  ली  हैं  ।  यदि  सहकारी  समितियों  के  बनाये  जाने  अथवा उनके  बिकास

 में  सरकार  की  थोड़ी  भी  अ्रभिरुचि"है  तो  उसको  इन  लोगों  को  भ्रावश्यक  सहायता  देकर  इस  उद्योग

 की  सहायता करनी  चाहिये  ।  सहकारी  ढंग  से  इन  उद्योगों  को  विकसित  ak  शोषित  मजदूरों  को

 संगठित  किया  जा  सकता  है  |

 में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  उत्पादन  मंत्रालय  के  भ्रमित  चलने  वालें  कुछ  सार्वजनिक  उद्योगों

 की
 भरती  सम्बन्धी  नीति  की  भर  करना  चाहता  हूं  ।  वह  केवल  प्रशिक्षित  प्राधिकारियों  को

 ही  भरती  करते हैं  ्र  गैर-सरकारी  उद्यागों  में  कार्य  करने  वालों  को  नहीं  लेते  हैं  ।  हम  औद्योगिक

 कर्मचारियों
 की  एक  पदाली  बनाये  जाने की  चचा  तो  सुनते हैं  परन्तु  इसके  सम्बन्ध  में  ae  तक  कोई

 ठोस  कार्यक्रम  योजना  दिखाई  नहीं  पड़ी  है  ।  यदि  हम  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण प्राप्त  व्यक्तियों

 जिनको
 उद्योगों

 का
 पर्याप्त  अनुभव  है भ्र ौर  जो  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  कराने  के  लिये  तैयार  भरती

 करें  तो  निश्चय  सार्वजनिक  क्षेत्र  अधिक  भ्रच्छे  ढंग  से  कार्य  करने  लगेंगी
 ।

 प्रश्न  के  इस  पर

 विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 तेल-क्रास  के  सम्बन्ध  में  में  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  इसकी  शर्तो ंके  सम्बन्ध में  इस

 सभा  में  पर  अन्यत्र  की  गयी  अनेक  मांगों  के  बावजूद  भी  इस  मामले  पर  सरकार  द्वारा

 पूर्वक  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  सरकार  से  हमारा  आग्रह  है  कि  हाल  की  घटनाओं  को  ध्यान  में  रखते

 हुये  इन  करारों  का  पुनरीक्षण  किया  जायें  र  उसमें कुछ  परिवर्तन  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जाये ।

 साथ ही  मैं
 संश्लिष्ट

 तैल  के  विकास  पर  अधिक  जोर  देने  की
 प्रावद्यकता

 के  सम्बन्ध में  भी  कुछ  कहना

 चाहता  यद्यपि इस  सभा  में  इस  सम्बन्ध में  अनेक  प्रश्न  पूछे  जाते  हैं  फिर भी  हमें  इसका  ब्यौरा

 नहीं  मिलता  है  कि  इस  उद्योग को  विकसित  करनें  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  इस  बात  पर  अधिक

 ध्यान  दिया  जाना  चाहियें
 ।



 REQ  अनुदानों  की  मांगें  ४  १९५६

 [  को  एन०  बी०  चौधरी  |

 अन्त  में  मंत्री  महोदय  से  केवल  वही  प्रा ग्रह  करूंगा  कि  वह  ग्रामोद्योगों  पर  अधिक
 ध्यान  दें

 ग्रोवर  इनकी  रोजगार  देने  की  क्षमता  तथा  वित्तीय तथा  अरन्य  प्रकार  की  सहायता  किये  जाने  की  तात्कालिक

 आवश्यकता  की  दृष्टि  से  रब  तक  जो  कुछ  किया  गया  है  उससे  कुछ  कौर  ग्रसित  सहायता दें
 ।

 det  से  पहले  मैँ  एसोसियेटेड  इलेक्ट्रिकल  इंडस्ट्रीज  के  साथ  किये  गये  करार  के  सम्बन्ध  में  भी

 कुछ  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  हम  भारी  चि द्य तह  उपकरण  उद्योग
 को

 विक्सित  करना  चाहते  हूँ
 ।

 =.
 इंस  प्रकार  की  कम्पनियों  से  किये  गये  करारों  में  हम  यह  उपबन्ध  रखते  हैं  कि  वह  एक  निश्चित

 समय  के  wart  कुछ  निश्चित  कार्य  को  पूरा  नहीं कर  देंगे  तो  उन्हें  कुछ  निश्चित  राशि
 सदा  करनी

 पड़ेगी  ।  अनेक  संस्थाओं  के  सम्बन्ध में  हमारा  अनुभव  है  कि  बहुत  ही  थोड़ी  सीमा
 तक

 इसलिये  इसके साथ  किये  गये  करार  का बनाया  जाता  अ्रपेक्षित  सीमा  तक  नहीं  ।

 भी  पुनरीक्षण  करके  उसको  अधिक  सीमा  तक  उत्तरदायी  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  ए०  एम०  थामस  :  में  समझता  हूं  कि  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्रालय  के  बाद  उत्पादन  मंत्रालय

 के  कार्यों  की  कौर  ही  इस  सभा  का  सबसे  अ्रधिक  ध्यान  श्रीकृष्ण  होना  चाहिये  |  यह  बात

 कहने  के  बाद  में  इस  सभा  में  समय-समय  पर  प्रगट  जानें  वाली  इस  मनोवृत्ति  कि  पहले  तो

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  कार्यों  में  छिद्रान्वेषण  किया  जाता  है  बतौर  फिर  झ्रामतौर  पर  निन्दा  की

 जाने  लगती  निन्दा  करना  चाहता  हूं  ।  हम  लोग  समाजवादी  प्रकार  के  समाज  की  स्थापना  करने के

 लिये  वचनबद्ध  हं  ।  इसके  लिये  साव  जनक  क्षेत्र  का  रूप  से  विस्तार  किया  जाना  है  ौर  राज्य

 को  भारी  उत्तरदथित्व  संभालने  इसलिये  माननीय  सदस्यों  से  मेरा  अ्रनुरोध है है  कि  इस  प्रशन

 पर  समझदारी  शौर  रचनात्मक  दृष्टिकोण  से  विचार  करें  ।

 श्री
 क०  के०

 बसु  ने  कहा
 कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  पंचवर्षीय

 योजना  में
 निर्धारित  लक्ष्य

 से  चरागे बढ़

 जाने  में  सफल  हुआ  है  ।  जहां  तक  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  वह  लक्ष्य  को  केवल  ६०  प्रतिशत  प्रति

 ही  कर  पाया  है  ।  हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमारा  इरादा  एक  इस्पात-संयंत्र  की  स्थापना  करने  का

 ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  |  हम  भारी  विद्युत  उपकरणों  का  उत्पादन  करना  चाहतें

 परन्तु  ऐसा  नहीं  कर  पाये  ।  इस  प्रकार के  भारी  उद्योगों  के  लिये  अलग  रखे  गये  करोड़ों  रुपये  व्यय  नहं

 किये  जा  सके  ।  परन्तु  मैं
 समझता  हूं  कि  इसके  लिये  सम्पूर्ण  उत्पादन  मंत्रालय  की  आलोचना  करना

 उचित  नहीं  है  ।

 श्री  बसु  ने  इन  उद्योगों  की  प्रबन्ध-व्यवस्था  के  ढंग  का  भी  उल्लेख  किया  ।  इस  विषय  पर  was

 बार  चर्चा  की  जा  चुकी  है  शौर  मुझे  प्रभी  तक  एक  भी  ऐसा  सदस्य  नहीं  मिला  है  जिसने  यह  कहा  हो  कि

 यह  नमूना  अच्छा  हैऔर  आपको  इसे  अपना  लेना  होगा  ।  जब  विभागीय  प्रबन्ध  का  प्रश्न  उठता  है

 तो  माननीय  सदस्य  उसकी  भी  आलोचना  करते  हैं  ।  जब  कोई  निगम  बनाया जाता  है  तब  कहते  हैं  कि

 लोक-सभा का  कोई  नियंत्रण  ही  नहीं रहा  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्रालय ने  बीच  का  मार्ग  अथवा

 प्रबन्ध
 के

 समवाय
 स्वरूप  को--अपनाया है  ।  परन्तु  मैं  नहीं  समझता  कि  सरकार एक  इसी  नमूने

 क

 प्रति  दृढ़  प्रतिज्ञ  हूं
 ।

 हमें  ग्रनुभव  से  सीखना है  ।  इसलिये  मैं  समझता  हूं
 कि

 हमें  ्य कुद घय  रख  कर

 यह  देखना  चाहिये  कि  प्रबन्ध  करने  के  यह  समवाय  स्वरूप  किस  ढंग  से  करता  है  |

 पिछले  वर्ष
 जिस  समय  इस  मांग  पर  विचार  किया  गया  उस  समय  स्थित

 स्तान  शिपयार्ड के  कार्य  के  प्रति  काफी  चिनता  प्रगट  की  गई  थी  ।  इस  वर्ष  मंत्रालय  ने  उसके  कार्य  पर

 काफी  संतोष  प्रगट  किया  है
 ।

 मैं  कोई  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  यह  दुर्भाग्य  की

 ही  बात
 है

 कि  इस  Wad
 महत्तवपूर्ण  प्रइन  को  केवल  इस  स्पष्ट  घोषणा  के  कि  एक  अन्य

 मिल  अंग्रेजी  में
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 शिपयार्ड  की  स्थापना  करने  की प्रस्थापना  की  जा  रही  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  मुझे  इस  बात

 का  खेद  है  कि  उत्पादन  मंत्रालय  ने  इस  प्रश्न  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  सरकार को  प्राविधिक

 कर्मचारियों की  कमी  का  बहाना  करके  दूसरे  शिया  की  स्थापना  करने के  काम  में  विलम्ब  नहीं

 करना  चाहिये  ।

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  यह  कोई  आवश्यक  बात  नहीं  है  कि  दूसरे  शिपयार्ड में  भी  हम  उन्हीं  पोतों

 का
 निर्माण  करें  जिनका  में  करते  हैं

 ।
 मैं  तो  इस  बात  पर  भी  जौर  दूंगा  कि

 स्थानों  में  बनाये  जाने  वाले  पोतों  के  डिजाइनों  भ्र  टन-भार  में  भ्रन्तर  होना  चाहिये  ।

 बताया जाता  है  कि  नौ-इंजीनियरों के  दो  फ्रांसीसी  विशेषज्ञो ंने  पोत-निर्माण  उद्योग  का  विकास

 करनें  की  सम्भावनाओं का  पता  लगाने  के  लिये  Paws  में  भारत  के  विभिन्न  पत्तनों  का  सर्वेक्षण  किया

 था झ्ौर कोचीन  के  सम्बन्ध में  कहा  था  कि  वहां  निश्चित  रूप से  इस  उद्योग  की  स्थापना की  जा

 सकती
 थी  |

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  इस  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गयी  है  ।

 कोचीन के  सम्बन्ध  में  मैं  नहीं  कहता  हूं  कि  वह  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  वरन्  इसलिये

 कि  पोत-निर्माण  के  क्षेत्र में  उसको  परम्परागत  ख्याति  प्राप्त  है  ।  इसलिये  मैं  करूंगा

 कि  दूसरा  शिया  कोचीन  में  स्थापित  किया  जाये  ।  यह  है  ।  वहां  नभ  श्राव्य  कुशल

 मजदूर  भी  प्राप्त हो  सकते  हैं  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  ने  तेल  शोधक  कारखानों  सम्बन्धी  समझौतों का  उठाया है  I

 समझौते
 के

 स्वरूप
 कौर  नीति  पर  इस  सभा  में

 चर्चा
 हो  चुकी  है

 ।
 इस  प्रतिवेदन  में  दिये  गये  एक

 विवरण का  मैं  माननीय  मंत्री  से  चाहता  हुं
 ।

 पृष्ठ  ३८  पर  कहा  गया  है  कि  कुछ  समय

 के  लिये  किन्हीं  प्रविधिक  कठिनाइयों  के  कारण  मिट्टी के  तेल  का  उत्पादन  अ्रनुमानित  परिमाण  से  कम

 हुमा  था
 ।

 मेरा  ख्याल  है  कि
 तथाकथित  प्रविधिक  कठिनाइयां  इसलिये हैं  कि  मिट्टी के  तेल  के

 उत्पादन

 में  उन्हें  अन्य  eal  के  उत्पादन  जितना  लाभ  नहीं  होता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उत्पादन  मंत्रालय  द्वारा

 शर्तों  के  लागू  किये  जाने  में  कड़ाई  बरती  जाये  |  प्रतिवेदन  के  उत्तरार्ध  में  कहा  गया  है  कि  देश  में  मिट्टी

 के  डीजल  घायल  शर  तारकोल की  कमी है  ।

 जब  हम  सफलताओं  का  मूल्यांकन  कर  रहे हैं  तो  मैं  हिन्दुस्तान  एन्टी-बायोटिक्स  लिमिटेड

 का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  लिये
 ४८

 लाख  मेगा  यूनिट के  उत्पादन  का

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  कौर  उत्पादन  उससे  भ्रमित  हुमा  है  ।  प्रशासनिक  प्रतिवेदन में  बताया

 गया  है  कि  पिम्परी  स्थित  पेनिसिलीन  फैक्टरी में  निमित  भ्रौषधि  की  परीक्षा  विदेशों  में  जांच के

 लिये  भेज कर  की  गई  है  उसकी शुद्धता झर  गुण  प्रमाणित हो  चुके  किन्तु  उत्पादन  मंत्रालय

 को  एक  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिये  कि  हमारे  देश  में  निमित  पेनिसिलीन के  अच्छे  होते  हय  भी

 तीन  पेनिसिलीन  को  अरब
 भी

 वरीयता  दी  जाती  है
 ।

 इसके  कारण  चाहे  जो  भी  किन्तु  तथ्य  यह

 है  कि  आयातित  वस्तुओं  को  अब  भी  वरीयता  दी  जाती  है
 ।  कुछ  डाक्टरों ने  मुझे ve  बताया है

 कि  एक  विशिष्ट  समय  के  बाद  हमारे  देश  में  निमित  पेनिसिलीन  शक्तिहीन  हो  जाती  है  ।  यदि  यह

 सच  है  तो  मेरा  ख्याल  है  कि  जनता  को  इन  तथ्यों  से  अवगत  किया  जाना  चाहिये  ।

 aa  मैं  नीति  विषयक  कछ  equ  को  लेता  हूं  ।  उद्योगों के  बारे  में  मैं  एक  बात  कहना

 चाहता हूं  ।  जब  हमने  सिचाई  alt  विद्युत्  मंत्रालय  से  पूछा था  कि  कया  कोई  विशिष्ट  परियोजना एक

 स्थान  विशेष  पर  स्थापित  की  जायेगी  या  नहीं  तो  हमसे  पूछा  गया  था  कि  विद्युत  शक्ति  का  उपयोग

 कहां  होगा
 ?

 यदि  हम  उद्योगों  के  बारे  में  पूछते  हैं  तो  हमसे  कहा  जाता  है
 कि

 विद्युत्  शक्ति  नहीं

 है  और  इस  प्रकार यह  एक  दुष्टता सा  बन  गया  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  कतिपय  उद्योगों  के
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 [  श्री ए०  एम०  थामस  |

 सम्बन्ध  जहां  प्राथमिक  या  प्राविधिक  बातों  की  कौर  सर्वाधिक ध्यान  दिया  जाता  किसी  प्रदेश
 विशेष

 के  साथ  न्याय  नहीं  किया जा  सकता  है  ।  इस  बारे में  मैं यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  उद्योगों को

 झाप  प्रारम्भ  करना  चाहते  हैं  उनके  बारे  में  एक  मुख्य  योजना  प्रवास  होनी  चाहिये  भ्र
 उ

 उन  स्थानों  का  स्पष्ट  उल्लेख  किया जाना  चाहिये  जहां  यह  उद्योग  स्थापित  किये  जाने  वालें  हैं

 ताकि  विभिन्न  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री  इस  बात का  दावा  एक  साथ  न  कर  सकें  कि  कोई  विशिष्ट

 परियोजना  उनके  राज्य  में  स्थापित  की  जायेगी ।

 राष्टीय  उद्योग  निगम  की  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त  भारी  शर  बुनियादी

 उद्योगों के  विस्तार  की  संभावनाओं  की  जांच  करने  के  लिये  की  गई  है  ।  जिस  समय  हम  उक्त  मुख्य

 योजना  बनायें  उस  समय  यदि  योजना  आयोग  कौर  राष्टीय  उद्योग  निगम  को  उत्पादन  मंत्रालय

 द्वारा  विश्वास  में  लिया  जाये  तो  अधिक  अच्छा  होगा  ।

 अखिल  भारतीय  खादी  are  ग्रामोद्योग बोर्ड  तथा  अखिल  भारतीय  दस्तकारी बोर्ड  सम्बन्धी

 प्रतिवेदनों  को  पढकर मुझे  वास्तव  में  निराशा  हुई  है  |  जहां  तक  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  कार्यकरण का

 सम्बन्ध  है  में  अधिक  नहीं  जानता  हूं  ।  जहां  तक  लोहा  इस्पात  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  है  उत्पादन

 मंत्रालय  यह  दावा  कर  सकता  है  कि  उसने  एक  प्रकार  का  कन्द्राधार  स्थापित  कर  दिया  है  |  खिल

 तीय  खादी  कौर  ग्रामोद्योग बोर्डे  का  कार्यकरण  नम्बर चरखे  के  विवाद  में  लुप्त हो  गया  है  ।  श्राप  यह ~  हिच
 देखेंगे कि  उसे  सफलता ही  हाथ  लगी है  ।  पृष्ठ  ८

 पर  इस  सफलता  को  स्वीकार  किया  गया  है  ।

 मझे  विश्वास  है  कि  जिस  समय  माननीय  मंत्री  उत्तर  देंगे  तो  वह  यही  कहेंगे कि  कुटीरोद्योग

 का  क्षेत्र  के  क्षेत्राधिकार  के  श्रन्तगंत  भ्राता  है  झर  इसलिये  श्राप  दर  को  दोष  नहीं  दे  सकते

 फिर  में  चाहता  हं  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर  प्रकाश  डालें  कि  विभिन्न  उद्योगों  के  लिये

 लाखों  रुपये
 की  धन-राशि रखी  गई  थी

 उसे  क्यों
 व्यय  नहीं  किया  गया

 ।
 इतना  ही  नहीं  किन्तु

 ars  की  गतिविधियां  एक  छोटे  दायरे  तक  सीमित  रही  उदाहरण के  लिये  चटाई  उद्योग के

 विकास की  पर्याप्त  गुंजाइश  है  किन्तु  उस  कौर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  |

 मेरा  ख्याल  है  कि  मंत्रालय  द्वारा  प्रदान  के  इस  पहल पर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये

 कौर  केवल  नम्बर  चरखे  को  इतना  महत्व  नहीं  दिया  जाना  चाहिये
 |

 कर्व  समिति  ने
 भी

 केवल  भझ्रम्बर

 चरखे  पर  ही  अपना  ध्यान  केन्द्रित नहीं  किया  है  |

 महोदय  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  श्री  मुसहर  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  यदि  वह  उपस्थित

 हूं  तो  वह  बोलने  के  लिये  उत्सुक नहीं  कई  माननीय  सदस्यों  ने  ग्रीन  नाम  मेरे  पास

 भेजे ंहैं  किन्तु  उनमें  से  तीन  चौथाई  यहां  उपस्थित  नहीं  श्री  डाभी
 ।

 श्री  डाभी  मझे  अत्यन्त  प्रसन्नता है  कि  खादी  are  ग्रामोद्योग को  एक

 ऐसे  मंत्री  के  अधीन  रखा  गया  है  जिसका  विश्वास  इन  बातों में  है  ।

 देश के  समक्ष  जो  प्रमुख  समस्या  इस  समय है  वह  है  लाखों  बेरोजगार कौर  आंशिक  रोजगार

 प्राप्त  व्यक्तियों  को  रोजगार  देनें  की  ।  ऐसा  अनुमान  लगाया  जाता  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना के  अंत  तक  देश  में  कोई  १  करोड़  ४५३  लाख  ब्यक्ति  बेकार  होंगे  ।  इस  समय  ५३  लाख

 व्यक्ति  बेकार  | । झ  इसमें  एक  करोड़  की  वृद्धि और  होगी  ।  इसके  ऐसे  व्यक्ति  करोड़ों

 की  संख्या में  होंगे  जिनके  पास
 प्रांतीय  रोजगार  है

 |
 इसलिये  यदि

 योजना  के  थि

 सच  भी  तो  भी  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  पन्त  तक  हम  ०५  ८०  लाख  व्यक्तियों को  रोजगार

 देंगे  प्रौढ़  कोई  ७२-७३ लाख  व्यक्ति  बेरोजगार  रहेंगे  ।  इसलिये  इस  प्रसंग में  रोजगार  देने की

 सम्भावनाओं को  देखते  हुये  नये  नम्बर  चरखे  का  महत्व  भी  अधिक  हो  जाता  है  ।

 मूल  wast  में



 अनुदानों  की  मांगें  PEU¥

 हम  जानते  कि  २५  लाख  चरखों  से  लगभग  ४१  करोड़  २५  लाख़  पौंड  सुत  बन

 सकेगा |  इस  सूत से  १  करोड़े
 ७०

 लाख  गज  अतिरिक्त  कपड़ा  तैयार  किया  जा  सकेगा
 जो  कि

 द्वितीय

 योजना वधि  में  हमारी  प्रति  वर्ष  प्रति  व्यक्ति  कपड़े  की  अनुमानित  खपत--  गज  की  पूर्ति

 के  लिये  पर्याप्त  होगा  ।  इसलिये  हमें  भ्रमर  चरखे  को  इस  दृष्टिकोण  से  देखना  है  |

 यह  बड़े  संतोष  की  बात  है  कि  सरकार  war  चरखे  का  पूर्ण  विकास  करना  चाहती  है  ।  किन्तु

 मेरा  ख्याल है  कि  अखिल  भारतीय  खादी  ak  ग्रामोद्योग  बोर्ड  ने  जो  कार्यक्रम  बनाया  है  उसे

 कतिपय  शर्तों  को  पूरा  किये  बगैर  क्रियान्वित
 नहीं  किया  जा  सकता है  ।  पहलीਂ ad  यह  है

 कि  कार्यक्रम की  क्रियान्विति  के  लिये  जो  १४४  करोड़  रुपये  आवश्यक हैं  सरकार
 या  तो

 भ्र ति रिक्त  करारोपण  से  या  कपड़े  पर  अतिरिक्त  चुंगी  शुल्क  लगाकर  प्राप्त  करे  ।  मेरी  समझ

 में  नहीं  जाता  है  कि  कुछ  माननीय  सदस्य  जो  खादी  शौर अ्रम्बर  चरखे  का  समान  करते  हैं  मिल के

 बने  कपड़े  पर  feat  कर  के  लगाये  जाने  का  विरोध  क्यों  करते  यदि  खादी  को  प्रोत्साहन
 न्य  बद

 देना  चाहते  हैं  तो  झ्रापको  मिल  के  बने  कपड़े  के  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  होंगे  हमें  मिल

 के  बने  कपड़े  पर  कुछ  कर  लगाने  चाहियें  ताकि  दोनों  के  दाम  बराबर हो  जायें  ।

 दूसरी  शर्ते  यह  है  कि  af  तकलीफों  के  अधिष्ठापन  के  लिये  सरकार  द्वारा  लाइसेंस  न

 दिये  जायें  ।  इतना  ही  नहीं  बल्कि  मेरा तो  ख्याल  है  कि  जो  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  उन्हें  भी  w  कर

 दिया  जाये  ।  कर्बे  समिति  ने  कहा  है  कि  तकलीफों  के  अधिष्ठापन  के  लिये  पर्याप्त  लाइसेंस  दिये  गये  हैं

 बौर हमें  १९४५७  के  अंत  तक  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  |  उसने यह  सिफारिश  भी  की  है  कि  जब  तक

 चरखे  के  सम्बन्ध  में  चल  रहा  प्रयोग  समाप्त  नहीं  हो  जाता  तब  तक  देश  की  मिलों  में

 तकलियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  कोई  नये  लाइसेंस  न  दिये जायें  ।  मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  सर्वे

 समिति  के  प्रतिवेदन के  प्रकाशित  होने के  बाद  भी  दो  से  लेकर  चार  लाख  तकलियों के  अधिष्ठापन

 के  लाइसेंस दिये  गये  इसके क्या  कारण  ह्  मुझे  बताया  गया  है  कि  ६५  कताई  मिलों

 की  स्थापना की  जायेगी  |  यदि  यह सच  है  तो  भ्रमर  चरखे  का  क्या  भविष्य  है  यह  मैं  नहीं  कह

 हूं  ।  इसलिये मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  जो  स्थिति  है  उसे  स्पष्ट  करे  |

 यदि  श्राप  अम्बर  चरखे  को  प्रोत्साहन देना  चाहते  हैं  तो  हमें  कताई  मिलों की  उपेक्षा  करनी

 होगी ।

 मेरी  तीसरी  शर्त  यह  है  कि  जब  श्राप  किसी  कार्ये का  समर्थन  करते  हैं  तो  सरकारी  दल  के

 उत्तरदायी  सदस्य  द्वारा  उसका  मजाक  उड़ाने  का  प्रयत्न  न  किया  जाये  ।  मुझे  खेद  है  कि  संघ

 सरकार  का  कम  से  कम  एक  मंत्री  खादी  का  मजाक  उड़ा  रहा  है  |  यह  उदाहरण  नहीं

 marae  के  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  श्री  वैकुण्ठ लाल  मेहता  जो  वित्त  आयोग  के  सदस्य  भी

 थे  जानते  हैं  र  वह  किसी  के  विरूद्ध  कोई  कड़ा  शब्द  नहीं  कह  सकते हैं  ।  वह  खादी

 उद्योग  बोर्ड  के  अध्यक्ष भी  हैं  ।  उन्होंने  २६  Qeuy H star Fup के  हरिजन  में  एक  लेख  लिख कर  उक्त

 मंत्री  की  झ्रालोचना की  थी  ।

 उक्त  माननीय  मंत्री  ने  ही  में  दिल्ली  स्कूल  साफ  इकनॉमिक्स  के  स्थापना  दिवस  के  सातवें

 aaa  समारोह  में  भाषण  देते  हुये  पुनः  खादी  का  मजाक  उड़ाया  ।
 मैं

 इस  प्रकार  की  मनोवृति

 को  नहींਂ  समझ  सका  हूं
 ।

 मुझे  इन  सब  बातों  का  उल्लेख  करते  खेद  होता  है  किन्तु  मेरा  ख्याल  है  कि

 जो  सरकार  खादी  के  कार्य  का  समर्थन  कर  रही  है  उसके  एक  मंत्री  को  ऐसे  विचार  रखना  शोभा  नहीं

 देता है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  भविष्य  में  कम  से  कम  वह  खादी  का  मजाक  नहीं  उड़ायेंगे  ।

 प्रत  में  मैं  हाथ  के  चावल  कौर  घानी  तेल  के
 बारे

 में  कुछ  हम  जानते  हैं

 इन  दोनों  उद्योगों  की  महत्ता  को  देखते हुये  उन्हें  प्रथम  पंचवर्षीय योजना  में  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर



 TERS  अनुदानों की  मांगें  ५  १९४५६

 [  श्री  डाभी  ]

 विचार किया  गया  था  ।  किन्तु  सरकार ने  जब  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया है  ।  हम  जानते
 =.

 @
 प्

 कि  करवें  समिति  ने  इस  ara  की  सिफारिश  भी  की  है  कि  पछोरने  वाली  मिलों  प्रथम  केवल  छिलका

 उतारने
 वाली  मिलों

 की  स्थापना  की  श्रतुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  कौर  योजना वधि  में  उत्पादन

 में  किसी  प्रकार
 की

 वृद्धि  को  भी  raf  न  दी  जाये  ।  उसने यह  भी  सिफारिश की  है  कि  aaa  सभी
 मिलों पर  उचित दर  से  एक  चुंगी  शुल्क  जाये  ताकि  नई  मिलों  की  स्थापना  पर  लगाये गये

 प्रतिबन्ध  से  उन्हें जो  लाभ  हुआ  हो  उसका  परि मा जेन हो  सके  ।  ae  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो

 सिफारिशें  की  हैं  उनकी  क्रियान्विति के  लिये  भ्र विलम्ब  कार्यवाही  की  जानी  आवश्यक  है  |

 मेरे  पास  कई  घानीवालों  ने  शिकायत  की  है  कि  तिलहन  खरीदने  के  लिये  उन्हें  ऋण  नहीं  मिलता

 यद्यपि हम  चाहते  है ंकि  इन  व्यक्तियों  को  संगठन  करके  सहकारी  समितियां  बनाई  जानी  चाहियें

 तथापि  प्रारम्भ  में  ऐसा  करना  संभव  नहीं  है  ।  इसलिये  माननीय  मंत्री  से  मेरी  प्रतीक  है  कि  ऐसे  व्यक्तियों

 को  ऋण  दिये  जाने  की  कोई  व्यवस्था  की  जाये  |  तेल  उद्योग  के  बारे  में  करवें  समिति  ने  जो  सिफारिशें  की

 हूं  उनकी  क्रियान्विति के  लिये  सरकार द्वारा  शीघ्र  कार्यवाही की  जानी  चाहिये  ।  समिति ने  गांवों  की

 घानी  को प्रोत्साहन देने  के  लियें  तेल  पर  उपकर  लगाने  की  सिफारिश की  है  ।  यह  उद्योग  रोज़गार  कौर

 स्वास्थ्य  के  दृष्टिकोण  से  महत्वपूर्ण  है  प्रौढ़  इस  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  कोई  निर्णय  किया  जाना

 आवश्यक है  |

 श्री  कामत
 :

 प्रामीत्य  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  उत्पादन  मंत्रालय  सदन

 में  agit  नहीं  कर  सकता  है
 ?

 fait  के०  सी०  रेड्डी :  यह  मंत्रालय  का  उत्तरदायित्व नहीं  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  मेरा  ध्यान  इस  बात  की  झ्र  भ्राकर्षित  करना

 चाहते  हैं  कि  गणपूर्ति  नहीं  है  |  वह  उत्पादन  मंत्रालय  का  दायित्व  नहीं  है  ।  घंटी  बजाई  जा  रही  है  ।  सचेतकों

 से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  गुजराती  का  प्रबन्ध  करें  क्योंकि  राज  सभा
 की

 कार्यवाही  साढ़े
 छः  बजे

 तक
 चलेंगी  ।

 श्री  जी०  डी०  सोमानी  )  :  मैं  उत्पादन  मंत्रालय  के  कार्यक्रम  के  दो-तीन  पहलूओं

 के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  ।  राजकीय  औद्योगिक  उपक्रमों  के  बारे  में  मैं  संक्षेप  में  कहूँगा  मैं

 माननीय  सदस्यों  को  श्रीनिवासन  देता  हूँ  कि  झपने  असरकारी  संकल्प  में  कहू  समूचे  सरकारी  क्षेत्र  की  भावना

 करने  का  प्रयास  नहीं  किया  था  कौर  मेरा  ख्याल  है  कि  श्री  थामस  यह  कह  कर  कि  सरकारी  क्षेत्र  के

 कमों  की  कार्यदक्षता  प्रौर  प्रशासन में  सुधार  किये  जाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  सरकारी क्षेत्र  में

 कार्य  का  कोई  समर्थन  किया  है  |

 मैं  प्रथम  कोयले  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूँ  ।  जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  है  कि  यद्यपि  कोयलें  के

 वितरण  का  नियंत्रण  उत्पादन  मंत्रालय  करता  है  तथापि  उसका  यातायात  रेलवे  मंत्रालय  पर  निर्भर

 है  ।  यद्यपि  कोयला  प्राजक्ता  के  कार्यालय  द्वारा  दोनों  मंत्रालयों  के  कार्यों  का  समन्वय  किया  जाता  है  तथापि

 ऐसे  उदाहरण  भी  हैं  जहां  उक्त  दोनों  मंत्रालयों  के  बीच  समन्वय  न  होनें  के  परिणामस्वरूप  कतिपय  उद्योग

 को  उनकी श्रावश्यकतानुसार कोयला  प्राप्त  नहीं  हो  सका  है  पौर  उनकी  हानि  हुई  है  ।  इसी  सिलसिले  में

 मैँ  बम्बई  वस्त्रोद्योग  द्वारा  बम्बई
 की

 सूती  कपड़े
 की

 मिलों  में  साफ  बनाने  के  लिये
 की

 गई  कोयलें
 की

 मांग

 का  उल्लेख  करता  हूं  ।  यह  मिलें  तेल  से  काम  चला  रही  हैं  क्योंकि  रेलवे  अथवा  उत्पादन  मंत्रालय

 बम्बई  नगर  के  लिये  कोयला  आवंटित  करने  में  रहा  है  ।  इस  कारण  हमें  विदेशी  विनियम  के  रूप

 में  काफी  धन  देना  पड़ता  इसलिये  माननीय  उत्पादक  मंत्री  से  मैं  अनुरोध  करता  हूँ  कि  बम्बई
 की

 मिलों
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 की  आ्रावश्यकता  के  लिये  वह  कोयले  के  आवंटन  की  संभावनाओं  की  खोज  करें  ।  इससे  एक  तो

 उनके  उत्पादन  व्यय  में  कमी  होगी  ae  दूसरी  कौर  हम  कुछ  विदेशी  विनिमय  बचा  सकेंगे  |

 श्री  पी०  सी०  बोस  :
 औचित्य  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  में  यह  बताना  चाहता  हूं

 कि  बम्बई की  सूती  कपड़े  की  मिलों  ने  तेल  का  प्रयोग  करना  उस  समय  प्रारम्भ  किया  था  जबकि  उत्पादन

 मंत्रालय बना  भी  नहीं  था  ।

 जी०
 डी०

 सोमानी
 :

 यह  तो  मैं  जानता  हूं  किन्तु  मैं  चाहता  हूँ  कि  उन  मिलों  को  अरब  कोयले
 का  संभरण किया  जाये

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  प्रश्न  पर  इस  प्रकार  विचार  किया  जाना

 होगा  जिससे
 कि

 हमें  सस्ते  मूल्य  पर  कोयला  मिल  सके
 ।

 हम  देखते  हैं  कि  उत्पादन  वृद्धि  के  लक्ष्य  दो  करोड़

 तीस  लाख  टन  में  से  डेढ़  करोड़  टन  सरकारी  क्षेत्र  को  प्रौढ़  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  केवल  ८०  लाख  टन  कोयला

 आवंटित  किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  बात  की  शआर  आकर्षित करता  हूं

 कि  सरकारी  क्षेत्र  की  कोयला  खदानों  का  उत्पादन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कोयला  खदानों  के  उत्पादन  से

 बहुत  कम  रहा है  |  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  प्रकाशित  करने  से  मेरा  उद्देश्य  केवल  यही है  कि  जहां

 तक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  उसे  उसकी  महत्तम  क्षमतानुसार  विकास  करने  देने  के  लिये  पर्याप्त

 कारण  हैं  ।  इस  झ्राश्यय  के  श्राइवासन  की  मांग  भी  की  गई  थी  कि  जहां  तक  विस्तार  सम्बन्धी नई

 योजना  का  सम्बन्ध  है  कोयला  खदानों  का  राष्ट्रीयकरण  न  किया  जाये  ताकि  वह  अपना  विस्तार  कर  सकें
 ।

 इस  समय  स्थिति  क्या  है  यह  मैँ  नहीं  जानता  हूँ  किन्तु  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कोयला  खदानों  के  उत्पादन

 के  बढ़ाये  जाने  की  वांछनीयता  की  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  ATH  करना  चाहता  हूँ

 राजकीय  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  की  स्थापना  एंक  प्रादेशिक  झ्राधार  पर  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  मैं

 विशेषकर  खाद  के  कारखानों का  निर्देश  करना  चाहता  हूँ  ।  इसी  सिलसिले  में  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  निर्धारित
 की

 गई  नीति  at  ate  करता  हूँ  जिसमें  कहा

 प्रसंग  में  एक  श्र  प्रकार  के  विभेद  देश  के  विभिन्न  प्रदेशों  के  बीच  विकास  के  स्तरों  में  मौजूद

 उल्लेख  किया  जाना  चाहिये  ।  विकास  की  किसी  भी  विस्तृत  योजना  में  कम

 विकसित  क्षेत्रों  की  विशेष  श्रावइ्यकताओं  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये  ताकि  विनियोजन

 के  समूचे  ढांचे  को  देश  में  संतुलित  प्रादेशिक  विकास  के  लिये  अपनाया  जा  सके  |  इस  प्रइन  पर

 हाल  ही  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  विचार  किया  है  कौर  वह  सैद्धान्तिक  रूप  से  इस  बात  पर

 सहमत  हुई  है  कि  विकास  के  लिये  उपलब्ध  संसाधनों  में  ही  देश  के  विभिन्न  भागों  में  सन्तुलित

 विकास  के  लिये  प्रत्येक  संभव  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रश्न  को  कई  तरीकों  से  हल

 किया  जाना  है  ।  प्रथम  तो  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  विकेन्द्रित  औद्योगिक  उत्पादन  सम्बन्धी

 कार्यक्रमों  के  अपनाये  जाने  की  सिफारिश  की  है  ।  दूसरे  नये  उपक्रमों  चाहे  वह  सरकारी

 हों  अथवा  स्थान  निर्धारित  करते समय  देश  के  विभिन्न  भागों के  लिये  एक

 सन्तुलित  अर्थव्यवस्था  का
 करने

 की  झ्रावश्यकता  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये
 1.0

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  घोषित  उक्त  नीति  के  प्रसंग  में  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  देश  के

 तीन  भागों  में  खाद  के  तीन  कारखाने  स्थापित  करनें  के  सम्बन्ध  में  जो  निर्णय  किया  गया  है  उसकी  कौर

 आकर्षित  करता  हूं  ।  राजस्थान  की  पूर्ण  उपेक्षा की  गई  है  ।

 यह  निर्णय  चूंकि  विवाहोपरांत किया  गया  है  मैं  उसके  विरोध  में  नहीं  हूँ  ।  मैं  विशेषरूप से

 नंगल
 का

 उल्लेख  करना  चाहता  हूं

 ।

 मेरा  स्याल  है  कि  माननीय  मंत्री  को  यह  ज्ञात  है  एक  अत्यंत  योग्य

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [  श्री  जी०  डी०  सोमानी

 प्रविधि विज्ञ  ने  स्वयं  भाखड़ा-नंगल  परियोजना  के  ठीक  होने  के  बारे  में  संदेह  प्रकट  किया  है  ।  उसका  मत

 कहां  तक  सही  है  यह  कहने की  स्थिति में  मैं  नहीं  किन्तु  इस  देश  के  एक  अत्यंत  योग्य
 प्रौर  दक्ष

 प्रविधि विज्ञ
 ने

 जो
 यह  चेतावनी  दी  कि  इस

 समग्र  परियोजना  पर
 विचार

 किया  जाना  आवश्यक

 उसकी  भोर  मैं  माननीय  मंत्नी का  ध्यान  आकर्षित करता  हूं  ।  जहां तक  राजस्थान में  खाद  कारखाने  की

 स्थापना  का  सम्बन्ध  मेरा  ख्याल  कि  उसे  में  प्र मोनि यम  सल्फेट  के  उत्पादन  के  लिये  स्थापित

 किये  जाने  वाले  कारखाने से  अ्रत्यंत  लाभकारी  कौर  सुविधाजनक तरीक  से  संयुक्त  किया  जा  सकता

 है  |  माननीय  मंत्री  को  शांत  होगा  कि  भाखड़ा-नंगल  स्थित  फैक्टरी  नाइट्रेटਂ  का  उत्पादन

 करेगी
 |

 इसके  सम्बन्ध में  प्रविधिक मत  यह  है  कि  एक  ऐसी  रासायनिक वस्तु  है
 जो  किसी  aa  वस्तु  के  जिससे  उसका  संचय  ate  भूमि  में  उपयोग  किया  जाना  सुविधाजनक

 हो  सकता  हो मिलाये  बगैर  स्वतंत्र  रूप  से  एक  खाद  के  रूप  में  काम  में  लाये  जाने  योग्य  नहीं  है  ।  मेरा  तात्पर्य

 यह  है  कि  कृषि  मंत्रालय  इस  समय  झर  का  उत्पादन  करने  जा  रही  है  ।

 नाइट्रेटਂ  का  मिश्रण  राजस्थान  में  बने  सल्फेट  से  किया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  के  मिश्रण

 से  साल्टਂ  का  उत्पादन  किया  जा  सकेगा  जोकि  प्रत्येक  दृष्टि  से  देश  के  लिये  उपयोंगी
 प्रौर

 सस्ता

 होगा
 |

 इस  समय  सिंदरी  उकेरा  कारखाने का  खाद  २७०  रुपये  प्रति  टन
 की

 दर
 से

 बेचा  जा  रहा  है
 |  मेरा

 ख्याल  है  कि  इस  मूल्य  के  कम  किये  जाने  की  पर्याप्त  गुंजाइश  माननीय  मंत्री  इसे  स्वीकार  करेंगे  |

 जब  मूल्य कम  होंगे तो  किसान  रासायनिक खाद  जेसी  आवश्यक  वस्तु  को  काफी  कम  दामों  पर  खरीद

 सकेंगे  स्वयं  इसी  कारण  खाद  की  मांग  बढ़  जायेगी  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  विभिन्न  सिचाई  परियोजनाओं

 mit  ay
 परियोजनाओं

 के  कारण  बहुत
 सी

 अतिरिक्त  भूमि  कृषि योग्य  बनाई जा  रही  है  सनौर  उसे

 खाद  की  आवश्यकता  होगी  |  इसलिये  आवश्यकता  से  अधिक  उत्पादन  की  कोई  अशंका मुझे

 प्रतीत  नहीं  होती  है  ।  माननीय  मंत्री  से  मेरी  प्रतीक  है  कि  इन  सब  बातों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  भारत  सरकार

 द्वारा
 इस  फैक्टरी  को  राजस्थान  में  स्थापित  करने  के  प्रश्न

 को
 समूची  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनावधि  के

 लिये  स्थगित  कर  देने  के  बारे  में  जो  निर्णय  किया  गया  है  उस  पर  पुर्निवचार  करना  प्राइवट  हैं  ।.

 नमक  का  उत्पादन  बढ़ता  रहा  है  किन्तु  सांभर  क्षेत्र  की  कौर  मंत्रालय  ने  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  है
 ।

 हमारे  देश  में  सर्वोत्तम  नमक  नहीं  बनता  है  प्रौढ़  उसकी  मांग  भी  काफी  है  ।  सांभर  क्षेत्र  में  नमक  का  उत्पादन
 केवल  वर्षा पर  ही  निर्भर  रहे  इस  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  ऐसी  कई  योजनाएं  हैं  जिनसे  उक्त  प्रदेश  में

 नमक  के  उत्पादन  को  बढ़ाया  जा  THAT  है  |  उत्पादन  मंत्रालय  को  मैं  यह  सुझाव  दूंगा
 कि

 उक्त  क्षेत्र
 में

 नमक  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  लिये  वह  कोई  कार्यक्रम  बनाये  ।  सांभर  का  नमक  सबसे  सस्ता  कौर  सर्वोत्तम

 होता  है
 ।

 प्राक्कलन  समिति  ने  नमक  के  उत्पादन  को  नियमित  करने  के  लिये  एक  संयुक्त पूंजी
 उपक्रम

 स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया  नमक  क्षेत्रों  को  सरकार  के  प्रबन्ध  के  ग्रन्तगंत  लाने  प्रौढ़  उन्हें

 वाणिज्यिक  ढंग  पर  चलाने  के  लिये  अवश्य  कोई  योजना  बनाई  जानी  चाहिये  ।  मुझे  है
 कि  उत्पा  दन

 मंत्रालय  इस  क्षेत्र  के  समुचित  विस्तार  के  बारे  में  कोई  योजना  बनायेंगा  |

 सभापति  महोदय
 :

 माननीय  सदस्यों  ने  उत्पादन  मंत्रालय  सम्बन्धी  विभिन्न  मांगों  पर  जिन  चुने

 हुए  कटौती  प्रस्तावों  के  mega  होने

 की

 सुचना  दी
 है

 वे  इसे  प्रकार  हैं

 ः

 माग  सख्या  -  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्या

 ८9  ३८५,  ७७५,  २८६,  €८७,  PoRy, oRs Fos
 प्  ३८६  से  ३८८,  Ess  से  REo

 प्  REL से  १००३

 go  Fook

 १३८  Fooly  से  १०१४
 ee
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 निम्नलिखित  कटौती
 लि  aes

 किये
 गये

 कटौती  प्रस्तावक
 कटौती  राशि

 (  रुपयों
 में  )

 aX)  श्री  रामचन्द्र  उर्वरक  लागत  में  कमी  १००

 oy  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  सोने  लोहे  की  खानों  के  १००

 करण  की  झ्रावश्यकता

 ८४  श्री  के०  के०  बसु  सरकारी
 वाणिज्यक  उपक्रमों

 का
 १००

 संचालन  |

 RU)  श्री ho  कण  बसु  औद्योगिक उपक्रमों  में  नियुक्तियों  के  १००

 लिये  एक  औद्योगिक पदाली  बनाना  |

 oy
 श्री  शिवमूति  स्वामी  देश  के  कपास  पैदा  करने  वाले  जिलों  में  १००

 स्थापना  t

 प्  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  राजकीय  उपक्रमों  में  कुप्रबंध के  १००

 शाम  स्वरूप  राजकोष  को  हुई  हानि  |

 oo
 नमक  शुल्क  का  पुनः  लागू  किया  जाना  ।  १००

 पप  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  नमक  उपकर  से  विमुक्ति  १००

 ago
 श्री  रामचन्द्र रेड्डी  अनुज्ञप्त  नमक  उत्पादकों के  मामले  का  १००

 परीक्षण ।

 aq  श्री छह  Fo  बसु  लवण  विभाग  का  कार्यकरण |  १००

 ao
 श्री  ho  कण  बसु  नमक  रासायण  उद्योग  का  उपयुक्त  १००

 से  विकास  करने  में  असफलता  ।

 oo
 श्री  क्०  ho  बसु  नमक  की  वितरण  प्रणाली  कौर  उसका  १००

 उद्योग पर  प्रभाव  ।

 घ्€  श्री के०  के०  बसु  राष्ट्रीय  कारखाने  का  १००

 करण  कौर  श्रमिकों  तथा  प्राय

 चोरियों  की  हालत  पर  विशेष  ध्यान

 देते  हुए  ।

 ce  श्री  कृ ०  कण  बसु  कोयला  ग्रा योग  की  एक  शाखा  का  १००

 प्रस्थापित  स्थानान्तरण  इसके

 उसका  TATT  |

 ce  श्री  कृ०  कर  बसु  कोयले  की  वितरण  प्रणाली  ।  200.0

 Ge  श्री  कण०  क०  बसु  कई  वर्षों  से  काम  कर  रहे  १००

 चोरियों  का  स्थायी  ने  बनाया  जाना

 कौर  कुछ  एक  की  फालतू  घोषित

 कर  दिये  जाने  का  डर
 ।



 RERo  अनुदानों  की  मांगें  ४५  १९५६

 oo

 कटोती  प्रस्तावक  कठौती  ग्रा घार
 कटौती

 ———  (  रुपयों में  )

 aeé  श्री  क०  कण  बसु  दस्तकारी  बोर्ड  का  कार्यकरण  प्रौढ़  १००

 दस्तकारों की  सहायता  देने  में

 इसकी  नस़्ल  |

 प्  श्री  के०  ho  बसु  200

 को  दी  जाने  वाली  पर्याप्त

 सहायता  का  विशेष  उल्लेख

 करण  |

 Ge  श्री  hoe  बसु  et  धागे  कौर  माल  के  विक्रय  का  १००

 का  कार्यकरण ।

 GE  श्री के०  क०  बसु  पश्चिम  बंगाल
 के  जिला  बलरामपुर में  Roo

 रेशम  उद्योग का  संरक्षण  करने

 में  असफलता ।

 ce  श्री
 Fo  ho

 वसु ne  वित्तीय  सहायता  देने  सम्बन्धी  नीति  Roo

 शर  ढंग  ।

 पट  श्री  देवगन  बिहार  के  ज़िला  सिंघभूम में  टसर  १००

 रेशम  उद्योग के  स्थापित  किये (

 भ्ननुसूचित  ग्रामीण
 जाने  की  श्राव्य कता |

 जातियां
 )

 Ge  श्री  देवगन  ग्रामों  में  घानी  तेल  उद्योग  को  प्रोत्साहन  १००

 देने  की  आवश्यकता

 पट  श्री  देवगन  भ्रमित  वनों
 वाले

 क्षेत्रों में  लकड़ी  के  १००

 काम  को  प्रोत्साहन दिये  जाने  की

 आवश्यकता  |

 प्  श्री  देवगन  ख़ादिम
 जातियों  में  विभिन्न  कुटी  र  उद्योग  200.0

 के  लोक  प्रिय  बनाये  जाने  की

 यकता  |

 उ  श्री  के०  के
 ०

 बसु  सरकारी  कोयला  खदानों  का  कार्यकरण  200

 are  श्रमिकों की  हालत

 236.0  श्री  के०  के०  बसु  संश्लेषित  तेल  कारखाना  स्थापित  १००

 ने  में  भ्र

 १३८  श्री  के०  ho  बसु  बिजली के  भारी  सामान  का  कारखाना  १००

 करना  कौर  उससे

 सम्बन्धित  करार  |

 १३८  श्री  कृ ०  क  बसु  हिन्दुस्तान  समुद्री  तार
 कारखाना

 |  foo
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 a

 कटौती  राशि

 सख्या
 कटौती  प्रस्तावक  गैती  श्राघार

 रुपयों में  )

 835  श्री  के०  कण  बस  कृमि  नाइक  बस्त  200

 खाना |

 १३८  श्री  के०  कण
 बसु  हिन्दुस्तान  ऐंटीबयोटिकस  कारखाना  |  १००

 १०० 23 ad tad  श्री  क  बसु  दूसरी  डी०  डी०  टी०  कारखाना

 दूसरा  उर्वरक  कारखाना  स्थापित

 करना  |

 १३८  श्री  ho  ho  बसु  मशीनी  उद्योग  को  पुरी  तरह  200

 चलाने  में  विलम्ब  और  विदेशी

 विशेषज्ञों  के  कार्य  का  विशेष  निर्देश

 करते हुए  ।
 835  श्री  के०  ho  बस  राष्ट्रीय  stare  कारखाने  के  grist  १००

 में  विलम्ब  ।

 महोदय  ये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  लोक-सभा  के  समक्ष  हैँ
 |

 श्री  प्रयोग  मेहता  भंडारा
 )

 उत्पादन  मंत्रालय  ने  न  केवल  सरकारी  उद्योगों  का  बल्कि  छोटे

 ध पमाने के और के  और  कुटीर  उद्योगों  का  भी  विस्तार  किया  है  शर  इस  से  कि  हमारी  श्रथंव्यवस्था

 का  सन्तुलन  करने  में  बड़ी  सहायता  मिली  है  ।  कोयला  उद्योग  के  विकास  wie  संगठन के  लिये  काय

 करना  भी  उत्पादन  मंत्रालय  का  कत्तव्य  है  क्योंकि  इसके  बिना  औद्योगीकरण  नहीं  हो  सकता  है
 न

 ही

 यातायात  सुविधाओं  का  विकास  हो  सकता  है  ।  इसका  विकास  किये  बिना  हम  देश  में  लोहे
 और

 इस्पात

 उद्योग  को
 भी

 उन्नत  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  कोयले  से
 सम्बन्धित  उल्लेख  को

 देखकर  बड़ी  निराशा  हुई  है  ।  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिशों  में  से  केवल  एक  को  स्वीकार  किया  गया  है
 जोकि

 कोयला  आयोग  के  नियुक्त  किये  जाने  के  बारे  में  है  परन्तु  इस  उद्योग  को  संगठित  करने  में  मूल  तत्व
 की

 भोर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  कौर  वह  इस  समस्या  के  हल  के  लिये  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।

 सन्  १९२०  कोयला  उद्योग  के  भविष्य  पर  बार  चर्चा  की  गई  है  परन्तु  हम  कोई

 स्थायी  नीति  नहीं  बना  सकें  हैं  ।  ER  में  रीड  १९३७  में  भारतीय कोयला  खनन  समिति

 eve  में  कोयला  क्षेत्र  समिति  प्रौढ़  gEXe  में  कोयला  संरक्षण  समिति  ने  इस  विषय  में  काय  किया  ।

 अरब  एक  समिति  उन  एककों  को  जो  मितव्ययितापुर्ण  रीति  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  मिलाने  के  लिये  नियुक्त

 की  गई  है  ।  परन्तु  क्या  इतना  करना  पर्याप्त  रहेगा
 ?

 इंग्लैंड  में  कोयला  की  दादू  की  जांच  करते  समय  रीड  आयोग  इस  परिणाम  पर  पहुंचा  था
 कि

 कोयला  उद्योग का  वैज्ञानिक  खान-वार नहीं  बल्कि  क्षेत्र-वार ही  किया  जा  सकता  इसी

 निश्चय  ध: क अरघार  पर  ब्रिटिश  संसद  नें  कोयला  उद्योग  का  राष्टीयकरण  करने  का  निचय  किया  था  ।

 सन्  ReYo  gRKY  के  बीच  इंग्लैंड  में  यह  निश्चय  किया  गया  कि  राष्ट्रीयकरण  के  समये

 विनियोजित  पूंजी  से  ढाई  गुना  पूंजी  का  अधिक  विनियोजन  किया  जायेगा  क्योंकि  समस्त  उद्योगों  का

 विस्तार  तथा  विकास  इसी
 पर

 निर्भर  करता  z |

 मूल  प्रसर  |
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 [  श्री  अशोक  मेहता

 हम  देश  में  नवीनतम  पुर्णतः  वैज्ञानिक  इस्पात  संयन्त्र  स्थापित  करने  को  इसलिये  तैयार  हैं

 क्योंकि  इस्पात  के  सस्ता  होने  से  अन्य  उद्योगों का  विकास  होगा  जिनमें  अनेक  व्यवितयों  को  रोजगार

 मिलेगा  कौर  यदि  इस्पात  पर  झ्र धिक  लागत  aa  तो  इस  पर  आधारित  अन्य  उद्योगों  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ेगा
 ही

 हालत  कोयले  की
 है  ।

 हमें  यह  भी  सोचना  चाहिये  कि  हमारे  कच्चे  लोहे  के  संसाधन  बहुत  अधिक  हैँ  परन्तु  कोयले

 के  बहुत  सीमित  हैं
 ।

 wer  जैसे  कि  में  भी  कोयले  के  संसाधन  सीमित  हैं  परन्तु  वहां

 लियम  पौर  प्राकृतिक  गैस  से  इस  कमी  को  पूरा  कर  लिया  जाता  परन्तु  भारत  में  पैट्रोलियम  के  लिये

 पहले  ही  रायात  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  मैँ  जानता  हूं  कि  विद्युत  शक्ति  कौर  ay  शक्ति का
 विकास

 हो  रहा  है  परन्तु  तब  तक  हमें  अपने  इन  सीमित  संसाधनों  का  सं  रक्षण  करना  चाहिये  |

 कई  समितियों तथा  झा योगों  ने  कोक  बनाये  जा  सकने  वाले  कोयले  का  राष्ट्रीयकरण  किये

 जाने
 की

 सिफारिश  की  है  परन्तु  उनका  कहना  है  कि  इसमें  कुछ  कठिनाइयां  कोयले  का

 विनियमन करना  ही  ठीक  होगा  ।  स्वयं  इस  aa  ने  नियन्त्रण  लगाये  जानें  का  सुझाव  दिया  है  जबकि

 उद्योगपति  नियन्त्रण  का  विरोध  करते  इसका  कारण  यह  है  कि  नियन्त्रण  जारी

 रखने  से  केवल  कोयला  खानों
 के  मालिकों  को  ही  लाभ  पहुंचता  इसलिये  विनियमन  करने

 की
 वेतनमान  व्यवस्था  है  ।  इस  दृष्टिकोण  से  यह  अत्यन्त  आवश्यक है  कि  इन  खानों

 की
 मालिक  सरकार  हो  |  यदि  यह  कार्य  तुरन्त  ही  किया  जा  सकता हो  तो  प्राक्कलन  समिति  ने  जिस

 संगठन  का  सुझाव  दिया  है  शीघ्र  ही  उसे  लागू  किया  क्योंकि  संगठित  उत्पादन  ही  पर्याप्त  नहीं  है

 हमें  इन  सब  बातों  की  ओर  ध्यान  देना  होगा  जिससे  हम  कोयले  के  भ्र पर्याप्त  संसाधनों से  अधिकतम  लाभ

 प्राप्त कर  सकें  |

 टेक्नॉलोजी  का  विकास  करते  समय  हमें  प्यार  कोयले  के  संसाधनों  प्रौढ़  उसकी  fangs  का  भी  ध्यान

 रखना  पड़ता  है  ।  इस  पहलू  का  भी  बड़ा  महत्व  हैं  ।  कोयलें  को  धो  कर  काम  में  लाना  पड़ता  है  जिससे  कई

 उपोत्पाद  बनते  हैं  जिन्हें  प्रयोग  में  लाया  जाना  चाहिये  ।  न  जाने  उत्पादन  मंत्रालय  इसकी  कयों  ध्यान

 नहीं  देता  है  ।

 संश्लेषित  तेल  परियोजना  को  भी  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  ।  परन्तु  इसका  कोयला  नीति  के

 साथ  घनिष्ट  सम्बन्ध  है
 ।

 इन  समस्याओं  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये
 ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  निजी  क्षेत्र  कोयले  का  व्तेमान  उत्पादन  जारी  रखेंगा  प्रौढ़  सरकारी  क्षेत्र

 द्वारा  जो  उत्पादन  बढ़ेगा  उसमें  भी  उसका  कुछ  भाग  होगा  |  परन्तु  प्राक्कलन  समिति  का  कहना  है  कि  गत

 कुछ  वर्षों  में  कोयला  उद्योग  में  बहुत  कम  पूंजी  लगाई  गई  है  भ्र ौर  वस्तुतः  इस  उद्योग  का  विकास  नहीं  हुआ

 है  ।  परन्तु  कोयला  उद्योग  के  भ्रमण  विकसित  waca  में  रहने  से  हम  अपनी  अर्थव्यवस्था  का  विकास

 नहीं कर  सकेंगे  ।  इसके  लिये  बड़ी  पूंजी  की  ध्रावश्यकता है  ।  क्या  निजी  मालिक इतनी पूंजी लगा  सकेंगे  ?

 क्या  वे  भ्रपेक्षित ढंग  के  काय  कर  सकेंगे  ?  यदि  उन  पर  उत्तरदायित्व  डाला  जाये  तो  क्या  वे  क्षेत्र  वार

 इसका  विकास  कर  सकेंगे  ?  हमें  इन  प्रश्नों  के  उत्तर  चाहियें  |

 इसके  अतिरिक्त  श्रमिकों  की  समस्या  है  ।  इंगलैंड  में  इस  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने  के

 श्रमिकों  की  कमी  उनके  सहयोग  के  अभाव  के  कारण  कोयला  उद्योग  के  विकास  में  कई

 नाइयों पैदा  हो  गईं  |  यहां भी  इस  समस्या  की  उपेक्षा  की  गई  है  कौर  इस  पर  विचार  किये  बिना

 कोयला  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  जैसा  कि  प्राक्कलन  समिति  ने  बताया है

 निजी  उपक्रमों  ने  बस  समस्या  पर  ससहानुभूति  बिचार  नहीं  किया  है
 ।
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 इसलियें यदि  हम  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहते  यातायात  सुविधाओं  का  विकास  करना  चाहते

 हैं  कौर  एक  महान  आधुनिक  ढंग  का  लोहा  कौर  इस्पात  संयन्त्र
 स्थापित  करना  चाहते हैं

 तो  हमें

 कोयला  उद्योग
 को

 उपयुक्त  रूप  से  संगठित  करना  होगा
 |

 उत्पादन  मंत्रालय ने  प्रतिवेदन  कौर  उसके  ज्ञापनों  में  कोयला  उद्योग  की  भावी  अवस्था का  कोई

 सन्तोषजनक  चित्र  नहीं  खींचा
 गया  हैं

 ।  उत्पादन  मंत्री
 हमें  यह  बताने

 की
 कृपा  करें

 कि
 द्वितीय

 पंचवर्षीय

 योजना  में  इसके  लिये  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 fat  मित्तल  )  मैं  इस  मंत्रालय के  ्
 की  मांगों

 का  समन  करता  हुं  ौर

 इसने  जो  उन्नति  की  है  उसके  लिये  इसे  बधाई  देता  हूं  ।

 मैँ  नेयवेली  परियोजना में  विशेष रुचि  रखता  हूं  क्योंकि इस  से  दक्षिण  का  जोकि श्री  तक

 गीत  रहा  है  भझ्ौद्योगिक  विकास  हो  सकेगा  |

 तीन  ak  gate  कारखाने  खोले  जायेंगे  अर  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  के  बारे  में  मुझे
 जो

 शिकायतें

 थीं
 वे

 भी
 दूर  कर

 दी
 गई

 1
 परन्तु  मूलरूप  से  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कोचीन  में  ही  नहीं  बल्कि

 किसी  भी  स्थान  पर  जहाज़  बनाने  का  एक  भ्र ौर  कारखाना  खोला  जाना  चाहिये  ।

 हमारा  देश  fara  के  केन्द्र  में  स्थित  है  ।  परिचय  में  भ्रत्यधिक  औद्योगिक  देश  आर  में

 कृत  जापान  है  ।  हमारे  देश  का  ooo  मील  लम्बा  तट  विकास  के  लिये  eal  बन्दरगाहों  नौवहन

 में  रुच  रखने  वाले  कई  समुदाय  हैं  परन्तु  फिर  भी  हमने  इन  से  लाभ  नहीं  उठाया  है  इंस  विषय

 में  हम  संसार  के  ग्रन्थ  देशों  में  से  बहुत  पीछे  हैं
 ।

 हमारा  कुल  टन-भार  oy  प्रतिशत से  कम  है  ।  हमारा  विदेशी  व्यापार  अधिकतर  विदेशी  जहाज़ों

 द्वारा  होता  है  ।  ऐसा  परिवहन  मंत्रालय  या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  गलती  से  नहीं  होता  है  ।  मंत्री  महोदय

 ने  काफी  प्रयत्न किये  हैं  ।

 Pew  में  अंग्रेजों  द्वारा  नियुक्त  की  गई  नौवहन  नीति  समिति  ने  पांच  या  सात  वर्ष  में  २०  लाख

 टन-भार की  वृद्धि  किये  जाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  था  बाद  में  स्वतन्त्र  भारत  सरकार  ने  भी  इस  लक्ष्य

 को  स्वीकार किया  था  ।  यह  कोई  अ्रधिक  महत्वाकांक्षी  लक्ष्य  नहीं  था  क्योंकि  द्वितीय  महायुद्ध  के

 पश्चिमी  जर्मनी  कौर  लिबेरिया  जेसे  देशों  ने  नौवहन  मेंਂ  कई  लाख  टन-भार की

 वृद्धि  की  है  ।

 हमारे  देश  में  इस  समय  २०  लाख  टन  भार  के  लक्ष्य  में  से  केवल  ¥Go0,000  कुल  पंजीवद्ध

 भार  है  ।  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में  १२०,०००  कुल  पंजीबद्ध  टन-भार  की  कमी  रह  गई  यह  श्रीनिवासन

 दिया  गया  है  कि  army  वित्तीय  ad  में  इसकी  पूरि  हो  जायेगी  |  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  ५४

 करोड़  रुपये  की  लागत  से  ३००,०००  कुल  पंजीबद्ध  टन-भार  की  व्यवस्था  की  गई  है  जब  कि

 दात्री  समिति
 ने

 ८०
 करोड़  रुपये

 की  लागत
 से  VTEX,o90  कुल  पंजीबद्ध  टन-भार  के  लक्ष्य  की  सिफारिश

 की  थी  ।  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  करने  ले  भी  हम  पड़ौसियों  से  छ  प्रतिशत कौर  विदेशों  से  १  ५

 शत  व्यापार बढ़ा  सकेंगे

 इसका  उत्पादन  मंत्रालय  से  अधिक  सम्बन्ध  नहीं  परन्तु  में  इसलिये  कह  रहा  हूं  जिससे कि  यह

 सभा  जहाज़  बनाने  के  दूसरे  कारखाने  के  स्थापित  किये  जाने  की  श्रावश्यकता  का  अनुभव  करे  |

 मेरी  शिकायत  यह  है  कि  योजना  ठीक  प्रकार  से  नहीं  बनाई  गई  है  ।  जहाज़  बनाने  के  एक  श्र

 कारखाने
 की

 व्यवस्था
 की

 जानी  चाहिये
 प्रौर

 तुरन्त  ही  काम  श्रारम्भ  कर  दिया  जाना  चाहिये  प्रौर

 मूल  अंग्रेजी  में



 CER  अनुदानों की  मांगें  ५  PENG

 [  श्री  मकान  |

 चोरियों  को  ठीक  प्रकार  से  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिये  झर  इसके  लिये  wea  देशों  से  विशेषज्ञों  शौर

 के  रूपमें  सहायता  प्राप्त  की  जानी  चाहियें  rat  है  कि  हमारी  पंच  वर्षीय  योजना  में  इस  सम्बन्ध

 में  पहली  पंचवर्षीय  योजाना  की  तुलना  में  अधिक  कार्य  किया  जायेगा  ।  संसार  के  सब  पोतांगण

 पहले  से  बुक  हैं  ।  कोई  भी  पोतांगण  तीन  वर्ष  से  कम  की  प्रविधि  में  हमें  जहाज़  बना  कर  नहीं  दे  सकता  |

 इसलिये हम  अपनी  योजना  को  क्रियान्वित कसे  करेंगे  ?  विशाखापटनम  पोतांगण का  अधिकतम

 उत्पादन  केवल  ५०,०००  टन  है  हमारा  राष्ट्रीय  लक्ष्य  १००,०००  टन  प्रति  वर्ष  का  है  ।

 जहाज़  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  विमान  स्थिति  यह  है  कि  जिब्राल्टर  कौर  हांगकांग  बीच

 पटनम  के  सिवाय  कोई  अपराधिक  पोतांगण  नहीं  है  ।  बीच  के  सभी  देश  जहाज़ों  का  उत्पादन  बढ़ा  रहें  हैं  ।

 हमें  भी  एक  बड़ा  पोता गंग  बनाना  चाहिये  जिससे  कि  हम  इस  व्यापार  को  हस्तगत  कर  सकें  |

 बाहर  से  जहाज़  खरीदने  में  न  केवल  विलम्ब  होता  है  बल्कि  हमारी  विदेशी  मुद्रा  भी  कस  होती  है  ।  इस

 लिये  इसका  एकमात्र  हल  यह  है  कि  एक  अपना  बड़ा  पोतांगण  बनाया  जायें  ।  मुझे  इस  बात से  बहुत

 दुःख  gal  है  कि  योजना  आयोग  का  विचार  यह  है  कि  इस  प्रकार  का  पोतांगण  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की

 अवधि  में  बनाया  जाये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  हम  जहाज़  भ्र पने  देश  में  न  तो न  केवल  श्रमिक

 विकास
 में  बाघा  पड़ेगी  बल्कि  देश  की  प्रतिरक्षा  और  सुरक्षा  को  भी  हानि  पहुंचेगी  ।  हमारे  पास  विदेशी

 मुद्रा  कम  हैं  ।  यदि  हम  बाहर  से  जहाज  खरीदते  रहें  तो  हम  दिवालिया  हो  जायेंगे  ।  मेरे  विचार  में  जहाज़

 खरीदने  से  श्पपना  पोतांगण  बना  लेना  कौर  उसमें  जहाज़  तैयार  करना  कहीं  अच्छा  है  ।

 पश्चिमी  जर्मनी  के  उप  प्रधान  मंत्री  ने  भारत  के  दौरे  में  कहा  था  कि  वह  हमें हमें  दूसरा

 तोतांगण  बनाने में  सहायता  देने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जून  में  पश्चिमी  जर्मनी  जा  रहे

 वह  इस  सम्बन्ध  में  समझौता  कर  सकते  हैं  योजना  की  रूपरेखा  तैयार  करा  सकतें  हैं  ।

 में टैकरों  के  बारे  में
 भी

 कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  तेल
 का

 महत्व  बढ़ता  जा  रहा  है  कौर  हमारे  देश  में

 इसकी  खोज  जारी  है  ।  हमारी  तीन  तेल  शोधन झा लायें  किन्तु  टैंकर  केवल एक  है  ।  परिवहन  मंत्री

 नें  बताया  था  कि  दो  या  तीन  प्रौर  टेंकर  खरीदें  जा  रहे  हैं  ।  यह  अच्छी  बात है  ।  यहां भी  सुरक्षा का  प्रशन

 है  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  जब  हम  दूसरे  पोतांगण  के  लिये  आवश्यक सामान  तो  हमें  टैंकर  बनाने

 की  झ्रावश्यकता
 को

 जो  कि
 हमारी  सुरक्षा  के  लिये  बहुत  महत्वपूर्ण ध्यान  में  रखना  चाहिय े।

 हमारे  लिये  टकरों  का  बेड़ा  अत्यन्त  aaa  ष्  ये  टेंकर  भी  दूसरे  पोतांगण  में  तेयार  किये
 जाने

 चाहिय े।

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  में  देश  क  औद्योगिक  विकास
 को

 बहुत  महत्व

 दिया गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सदन  aaa  यह  आशा  करता  हैं  कि  उत्पादन  मंत्रालय  के  भावी

 प्रशासनिक  संगठन  की  नीति  के  बारे  में  एक  विवरण  दिया  जाये
 |
 मैं  यह  प्रश्न  इसलिये  उठा  रहा  हूं  क्योंकि

 लोहे  शौर  इस्पात  के  लियें  एक  नया  मंत्रालय  बना  दिया  गया  है

 सुषमासेन  पीठासीन

 मैं-मंत्री  महोदय  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  कुटीर  उद्योगों  के  लिये  एक  नया  मंत्रालय  बनाने
 के  लिये

 कोई  कार्यवाही  की  गई  है  और  क्या  उत्पादन  श्र  उद्योगों  के  विकास के  लिये  कुछो  मंत्रालय  भी

 बनाये  जायेंगे  ।  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  जो  चर्चा  हो  रही  वह  किस  अवस्था में  है  ?

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  नमक  के  उत्पादन  की  झर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मुझे  हर्ष  है  कि  नमक

 पर  उपकर  लगा  कर  उत्पादन  की  प्रक्रिया  में  कुछ  सुधार  किया  गया  है  इस  उद्योग  को  कुछ  सहायता

 wait  में



 REUSE  १८२४

 शर  सुविधायें दी  गई  किन्तु  मुझे  खेद  है  कि
 सरकार  at  कार्यक्रमों  से  पीछे  हट

 रही

 क्योंकि  कुछ  क्षेत्रों  जो  कि  १०  एकड़  या  १०  एकड़  से  कम  के  हैं  यह  उपकर  नहीं  लगाया  जा  रहा

 है  ।  इस  तरह  सरकार  की  कम  हो  रही  है  |

 छोटे  उत्पादकों  प्रो  बड़े  उत्पादकों  के  बीच  एक  कौर  विभेद  भी  क्या  जा  रहा  जिससे  छोटे

 उत्पादकों  को  लाभ  होता  है  प्रौर  बड़े  उत्पादकों  को  हानि
 |

 उदाहरण  के  छोटे  उत्पादकों जो

 कि  उपकर  से  मुक्त  तुलाई  सम्बन्धी  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  इसके  फलस्वरूप छोटे  उत्पादक  के  लिये

 उत्पादन  लागत  कम  हो  जाता  है  प्रौढ़  बड़े  उत्पादक  के  लिये  बढ़  जाती  है  ।  तुलाई  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध

 के  न  होने  से  सनौर  मूल्यों में  लगभग  १५  रुपये  का  होने  से  सरकार  की  श्रेय  में  भारी कमी  होने

 का  खतरा  क्योंकि  बड़े-बड़े  उत्पादक  भ्रपने  क्षेत्र  १०  एकड़  तक  या  १०  एकड़  से  कम  तक  के  बना  लेंगे  ।

 यदि  यह  क्रम  जारी  तो  प्राय  कम  हो  जाने  के  कारण  सरकार  नमक  उत्पादकों  को  सुविधाएं  नहीं दे

 सकेगी  |  मैं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  उपकर  न  लगा  कर  में  यह  कमी  क्यों  की  जबकि  इससे

 न  उपभोक्ता  पर  प्रभाव  पड़ता  है  श्र  न  श्रमिक  पर  ।

 इस  चर्चा  से  नमक  शुल्क  का  बड़ा  प्रश्न  उत्पन्न  होता  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार

 ने  झ्र पनी  पुरानी  नीति  पर  पुर्नविचार  नहीं  किया
 ।

 नमक  शुल्क  को  हटा  देने  का  प्रयोजन  राजनैतिक  था

 aq  जबकि  वह  प्रयोजन  पूरा  हो  चका  तो  उस  नीति  को  जारी  रखना  कौर  सरकार  के  राजस्वों

 में  कमी  होनें  देना  निरर्थक  है
 ।

 यदि  झन  नमक  पर  शुल्क  दिया  तो  हमें  प्रति  वर्ष  २०  से  २५

 करोड  रुपये  या  ३०  करोड़  रुपये  तक
 की

 झाय  हो  सकती  है  ।
 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  wale  में  हमें

 इस  शुल्क  से  ही  १००  करोड़  रुपये  मिल  सकते हैं  ।  मेरे  विचार  में  देश
 की

 अर्थ  व्यवस्था के  हित  में  पौर

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  इस  शुल्क  को  जारी  करना  आवश्यक  विशेषकर  जबकि

 हम  नमक  को  अन्य  देशों  को  निर्यात  भी  करने  लगे  हैं  ।

 यह  निर्यात  अब  बढ़  रहा  है  पौर  प्रौद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिये  नमक  का  उपयोग  भी  बढ़ेगा  ।  जब

 औद्योगिक
 उत्पादन

 इस  शुल्क  का  भार  सहन  कर  सकता  तो  कोई  कारण  नहीं  कि  नमक  शुल्क  पुनः

 जारी  न  किया  जाये  ।

 मैं  यह
 भी

 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  नमक  के  परिवहन  के  लिये  रेल  के  भाड़े  का  वस्तु  भाड़ा

 दर  समिति  को  निर्दिष्ट  किया  गया  है  या  नहीं  ।  युद्ध  काल  में  इसे  बहुत  बढ़ा  दिया  गया  था

 इसे  घटा  देना  उत्पादक  एवं  उपभोक्ता  दोनों  के  हित  में  होगा
 ।

 उत्पादन  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  में  एक  अध्याय  उर्वरक  परियोजना के  बारे  में  है  ।  उसमें

 बताया  गया  है
 कि  सुन्दरी  में  उवेंरक का मूल्य का  मूल्य

 २७०
 रुपये  प्रति  टन  निश्चित  किया  गया  किन्तु  उपभोग

 केन्द्रों तक  पहुँचते-पहुँचते  उस  का  मूल्य
 ३२०

 या
 ३३०

 रुपये  तक  हो  जाता  है
 ।

 कया  उर्वरकों  के  मूल्य  के

 कम  किये  जाने की  कोई  संभावना  नहीं  विशेष  कर  जब  कि  कारखाना लाभ  पर  चल  रहा  है  ?

 जब  तक  कि  कारखाने  को  हानि
 न

 सरकार  के  लिये  उर्वरकों  का  मूल्य  कम  करना  आवश्यक  क्यों  कि

 बहुत  से  अरन्य  कृषि  उत्पाद  उर्वरकों  पर  ही  निर्भर  हैं
 ।

 ा  कारखानों  के  लिये  नये  स्थानों  का  उल्लेख  किया  गया  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  बम्बई

 भर  ताइवेली  के  स्थान  विचाराधीन हैं  ।  यदि  ये  सफल  सिद्ध
 न

 तो  कारखाना  विजयवाड़ा या

 इटारसी  में  स्थापित  किया  जायेगा  ।  चूंकि  नाइवेली  में  लिगनाइट  के  उत्पादन  में  विलम्ब  होने  की  संभावना

 इसलिये  हमें  विजयवाड़ा  या  इटारसी  की  उपयुक्तता  पर  विचार  करना  चाहिये  |  इटारसी के  बारे  में

 मैं  अधिक  नहीं  किन्तु  विजयवाड़ा  के  बारे  में  कहे  सकता  हूँ  कि  यह  कारखाना  स्थापित  करने  के

 लियें  सब  से  अधिक  उपयुक्त  क्योंकि  इस  के  रास  पास  बहुत  अधिक  कृषि  भूमि  कच्चा  माल  सब  वहां

 मिल  सकता  है  कौर  परिवहन  का  व्यय
 भी

 होगा
 ।
 मेरे

 विचार
 में  राज्य  सरकार  ने  भी  इस  परियोजना
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 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  पर  जोर  दिया है  मैं  माननीय  मंत्री  से  भ्रनुरोध करता  हूँ  कि  विजयवाड़ा  को

 प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्रीमती रेणु चक्रवर्तों रेण  चक्रवातों  :  अरब  क्या  होगा ?  क्या  माननीय  मंत्री  अभी  वाद-विवाद  में

 भाग  लेंगे
 ?

 श्री  के०  सी०  हड्डी  :  हम  ने  यह  व्यवस्था की  है  कि  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये

 कुछ  प्रश्नों  का  उत्तर  दूंगा
 ।

 समय
 की

 कमी  के  कारण  जो  विषय  रह  जायेंगे  उन  पर  चर्चा  मेरे  सहयोगी

 उपमंत्री  वह  बाब  में  घंटे  तक  बोलेंगे  |  यदि  मेरे  भाषण  के  बाद  समय  तो  एक  दों  सदस्य

 बोल  सकते  हैं  ।  उन  के  बाद  उपमंत्री  वाद-विवाद  का  उत्तर दे  कर  इसे  बजे  तक

 प्राप्त कर  aT  |

 पीके के०  wo  बसु  :  यदि  गणपूर्ति हुई  तो

 श्री  Fo  सी०  में  नहीं  कह  सकता  कि  संसद  काय  मंत्री  क्या  प्रबन्ध  करेंगे
 ।

 इसका

 निर्णय  सदनਂ  को  करना  है  |

 मैं  प्राय  काम  सदन  का  ्राभारी हूं हूँ  कि  मुझें  इस  अवस्था  में  बोलने  की  aaa  दी  गई  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  झपने  भाषणों  में  उत्पादन  मंत्रालय के  कार्यकरण  में  सुधार के  लिये  बहुत  से

 रचनात्मक सुझाव  दिये  हैं  ।  बहुत  से  सदस्यों  ने  मंत्रालय  की  प्रशंसा  कौर  सराहना  की  इससे  हमारा

 उत्साह  बढ़ेगा  शौर  भविष्य  में  अधिक  अच्छा  कार्य  करने  क॑  लिये  प्रेरणा  मिलेगी  ।  एक  दो  सदस्यों ने

 कट  झ्रालोचनायें भी  की  हैं  ।  हम  इससे  Std  हैं  ।  वास्तव में  मैं  इन  का  स्वागत  करता  यदि  उन

 योजनाओं  या  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  में  कोई  ढील  या  सुस्ती हुई  तो  इस  भ्रालोचना से  वह  दूर

 हो  जायेगी  |

 मैं  इस  बात  का  वर्णन  करके  सदन  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  कि  पिछलें  चार  वर्षों

 जब  से  कि  उत्पादन  मंत्रालय  बना  इस  ने  क्या  काम  किया  है  ।  हम  प्रपनी  पहली  योजना  को  समाप्त

 कर  चुके  हैं ग्र ौर  दूसरी  करने  वाले  हैं  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  प्रशन  पूछा  है  सरकार ने  श्र  विशेषकर  उत्पादन  मंत्रालय  नें

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  ७  या  ८  वर्षों  में  देश  में  प्राथमिक  स्वतंत्रता  आत्म-निर्भरता  लाने  कें  लिये  जो

 प्रयत्न  किये  उन  का  क्या  परिणाम  निकला है  |  arr में  इस  विषय  की  सविस्तार चर्चा  नहीं  करना

 चाहता  कि  हम  क्या  कर  सके  हैं  या  सरकार  का  उद्देश्य  क्या  है  या  समय-समय  पर  उस  की  योजनायें

 थीं  ।  पहली  योजना  उसके  परिणाम  सदन  देश  के  सामने  दूसरी  योजना  जिसकी  प्रारूप

 रूपरेखा  देश  में  प्रकाशित  की  जा  चकी  ऐसे  कार्यक्रम हैं  जो  सरकार  की  उन  प्रमख  नीतियों  पर

 आधारित  जो  सरकार ने  समाजवादी  समाज  के  निर्माण  के  लिये  अपनाई  हैं  ।

 हमारा  उद्देश्य  एक  पूर्णतया  कल्याणकारी  राज्य  स्थापित  करना  है
 शरर

 सरकार  उत्पादन

 मंत्रालय  को  जिस  का  कि  मैं  प्रभारी  हूं  सब  कोशिशें  इस  प्रयोजन  के  लिये  हैं  कि  एक  कल्याणकारी  राज्य  की

 स्थापना  कर  के  देश  की  झाशाशओं  को  पुरा  किया  जायें  ।  पिछले  चार  या  पांच  वर्षों  में  उत्पादन

 मंत्रालय  को  इस  महान  कार्य  में  कुछ  योग  देने  का  सौभाग्य  प्राप्त  हुमा  है
 ।

 इस  पर  मैं  उत्पादन  मंत्रालय  के  पिछले  चार  वर्षों  की  सफलताओं  को  गिनाना  नहीं  चाहता  |

 ये  उन  रिपोर्टों  में  बताई  गई  हैं  जो  प्रतिवर्ष  इस  सदन  में  प्रस्तुत  की  जाती  है  ।  वर्तमान रिपोर्ट  से  सदन  को

 पता  चलेगा  कि  उत्पादन  मंत्रालय  ने  क्या  काम  किया  है  ।  संक्षेप  हम  ने  पिछले  तीन  वर्षों  में  ate  विशेष

 कक  वर
 य

 पहरों  सलना

 की

 aaa  परवन  को  भादू  दिस
 es

 ea

 agar  stats  में
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 बहुत  अच्छा  काम  sas  ।  पिछले  १  या  २  वर्षों  में  उत्पादन  बढ़ा  है  उत्पादन  क्षमता  का  जो

 कि  ३३०,०००  टन  है  लगभग  प्राप्त  कर  लिया  गया  fared  उर्वरक  का  मूल्य  धीरे-धीरे  ३५०  रुपये

 प्रति टन  घटा  कर  २७०  रुपये  प्रति  टन  तक  पहुंचा  दिया  गया  है  ।  मुझे  हर्ष  है
 कि

 श्री  सोमानी  ने  झपने

 उस  वक्तव्य  में  संशोधन  कर  दिया  जो  उन्होंने  गैर-सरकारी  संकल्प  सम्बन्धी  भाषण  में  दिया  था

 उन्होंने कहा  था  कि  प्रति  टन  मूल्य  ३५०  रुपये  उनका  अभिप्राय  गम्य-स्थान

 मूल्य  से  था  ate  निर्माण-मूल्य  से  नहीं  था  ।  जितनी  कमी  मूल्य  में  हो  सकती  हम  नें  की  है  ।  हमने

 कोक  भट्टी  संयन्त्र  भी  स्थापित  कर  दिया  है  कौर  यह  अपनी  कोक  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के  सम्बन्ध

 में  आत्म-निर्भर  है  ।  हम  ने  सुन्दरी  के  कारखाने  को  बढ़ाने  का  कार्यक्रम  भी  शुरू  कर  दिया  जिस a  कि

 उर्वरकों  का  उत्पादन  लगभग  ६०  प्रतिदिन  बढ़  जायेंगी  |  कैलशियम  कार्बोनेट  सलज  नाम  के  उपोत्पाद

 को  काम  में  लाने  के  लिये  हमने  एक  निजी  अभिकरण  द्वारा  एक  सीमेंट  का  संयन्त्र भी  स्थापित

 कराया है  ।

 अन्य  कारखानों  के  सम्बन्ध  हम  ने  रूपनारायण पुर  के  समुद्री तार  कारखाने में  बंगलोर के

 हिन्दुस्तान  मशीनी  wire  कारखाने  में  दिल्ली  के  डी०  डी०  टी०  कारखाने में  कौर  पिम्परी

 पेनिसिलीन  कारखाने  में  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  है  भ्र ौर इन इन  कारखानों  के  भ्र ग्रे तेर  विकास  के  लिये

 योजनायें भी  बनाई  सूची  यहीं  समाप्त  नहीं  हो  जाती  है  ।  पति  केवल  कुछ  उदाहरण  दिये  Ware
 eed

 पंचवर्षीय योजना  में  हमारी  कुछ  परियोजनायें हैं  पौर  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  निवेदन कर  दिया है

 हम नें  लगभग  सभी  कारखानों  का  विस्तार  करने  का  काम  शरू  कर  दिया  है  ।

 सुन्दरी  उर्वरक  कारखाने  के  उत्पादन  के  विस्तार  की  चर्चा  की  ।  अहम में  केवल  कारखाने

 के  विस्तार  की  चर्चा  करूँगा  जहां  गम  उत्पादन  क्षमता  दुहरी  करना  चाहते  हें  ।  वहां  हम  कौशल  ट्रक

 केबल  प्रौर  अधिक  ह प प्रामड  केबल  बनाना  चाहते  &  |  हम  बेईमान  डी०  डी०  टी०  कारखाने का  विस्तार

 करेंगे  तथा  उत्पादन  दुगना  करेंगे  |  ग्रोवर  में  दूसरे  डी०  डी०  To  कारखाने  को  स्थापित  करने  के  लिये  हमने

 कार्यवाही की  है  इससे  देश  में  २,८००  टन  डी०  डी०  टी०  उत्पन्न  करने  की  क्षमता  हो  जायेगी  और  हम

 आत्म-निर्भर हो  जायेगे  ।  समयाभाव  के  कारण  मैं  विस्तार में  नहीं  जाना  चाहता  ।  में  केवल  इतना  ही

 कहूंगा  कि  उत्पादन  मंत्रालय  के  लिये  निश्चित  उत्तरदायित्व  की  सीमा  में  हमने  जो  किया  है  उसका  संकेत

 में  उदाहरणस्वरूप दे  चुका  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  हमें  राज्यों  के  सब  उपक्रमों  के  लिये  जिम्मेवार  रहना  चाहिये
 ।

 कुछ ने  कहा  कि  देश  के  सरकारी  उपक्रमों  को  आरम्भ  करनें  तथा  चलाने  की  हमारी  जिम्मेवारी  होनी

 चाहिये  |  १६५२  में  जब  उत्पादन  मंत्रालय  बनाया  गया
 था

 तो  उद्देश्य  कुछ
 भी

 रहा  हो  परन्तु  धीरे-धीरे

 हमें  उन  बातों  का  सामना  करना  पड़ेगा  जो  हमारे  सम्मुख  कराती  हैं  ।  सब  उपक्रमों  को  इस

 मंत्रालय  को  सौंप  देना  बड़ा  पाकर  प्रस्ताव  है
 ।

 परन्तु  यह  कहां  तक  व्यवहायें  होगा  तथा  इससे  कहां

 तक  हमारे  प्रयोजनों की  सिद्धि  होगी  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  देश  के  सरकारी  उपक्रमों  के  लिये  लगभग

 ६  मंत्रालय खोलने  होंगे  ।

 हमने  घोषणा  की  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रमुख  स्थान  होगा  ।  मैं

 सोचता  हूं  कि  एक  बड़ा  मंत्रालय  भ्र  उसका  योग्यता  मंत्री  भी  उन  सब  का  सन्तोषजनक  रीति

 से  समाधान  नहीं  कर  सकेगा
 जो

 तृतीय  कौर  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  के  विकास
 से  उत्पन्न  होंगी  ।

 सभा  को  मालम  होगा  कि  सरकारी  उपक्रमों  को  स्थापित  करने  श्र  चलाने  के  लिये  भारत  सरकार

 के  मंत्रालय सहयोग  देते  एक  सदस्य  ने  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्रालय  कौ  चर्चा  की  |  केवल  वही

 मंत्रालय इस  जिम्मेवारी  को  नहीं  निभा  रहा है
 ।  वाणिज्य

 ate  उद्योग  मंत्रालय  कुछ  सरकारी
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 उद्योग  श्रारम्भ कर रहा है कर  रहा  है  ।  वह  चाहे  स्वयं इसका  प्रबन्ध  करे  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम

 के  द्वारा  कराये  |  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  जिसके  जिम्मे  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  उद्योग  बंगलौर  में  इलेक्ट्रानिक

 कारखाना  ait  हिन्दुस्तान  विमान  कारखाना  इरादी  स्थापित  कर  रहा  है  ।  संचार  मंत्रालय  के  जिम्मे

 बंगलौर  का  टेलीफोन  कारखाना  है  ।  दूर-मुद्रण  कारखाना  बनाने  की  भी  उनकी  योजना  है  ।  रेलवे  मंत्रालय

 के  जिम्में  चित्तरंजन  इंजन  कारखाना  प्रौढ़  समग्र  डिब्बे  ails  बनान  का  कारखाना  है  ।  देश  में  सरकारी

 क्षेत्र  के  उद्योगों  को  स्थापित  करने  का  उत्तरदायित्व  अनेक  मंत्रालय  वहन  कर  रहे  हैं  ।  मेरा  कहना

 यह  है  कि  इन  राष्ट्रीय  उद्योगों  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  समस्या झ्र ों  को  सुलझाने  का  कार्य

 केवल  उत्पादन  मंत्रालय का  ही  न  होकर  ग्रन्थ  बहुत  से  मंत्रालयों का  है  जहां  तक  राष्ट्रीय  उद्योगों की

 सामान्य  समस्याओं  ६  प्रबन्ध  का  ढंग  वित्त  व्यवस्था  में  हिस्सा  लागत  लेखा  रखना  श्नौएर

 अरन्य
 ऐसी

 बातों  का  सम्बन्ध  है  बह  वित्त  मंत्रालय
 की  जिम्मेदारी  है  ।

 मैं  यह  सब  अपनी  जिम्मेवारी  दूसरे  उन  मंत्रियों  पर  डालने  के  लिये  नहीं  कह  रहा  हूं  जो
 इन

 सरकारी  उप कर्मी  के  प्र  मा  री  हें  जो  उत्पादन  मंत्रालय  के  अधीन  नहीं  जाते  ।  यह  कहने  का  केवल  यह  तात्पये है है

 किं  सदस्य  जाने ंकि  भारत  सरकार के  विभिन्न  मंत्रालयों में  क्या  हो  रहा है  a  उन  मंत्रालयों  का

 बया  उत्तरदायित्व है  |

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कि  कुटीरोद्योग  उत्पादन  मंत्रालय  के  प्रधान art  चाहियें  ।  योजना  आयोग

 को  दो  तीन  महीने  पहले  दिये  गये  प्रतिवेदन  में भी  करवे  समिति  ने  यही  सिफारिश की  थी  ।  wa

 जब  उस  पर  बिचार  कर  लेगा  तब  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी  |

 जब  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  भाषण  दे  रहे  थे  तब  मैंने  कहा  था  कि  हथकरघा  उद्योग  उत्पादन  मंत्रालय

 के  अधीन  नहीं  भ्राता  ।  अन्य  माननीय सदस्य  ने  कहा कि  चमड़ा  उद्योग  उत्पादन  मंत्रालय  के  अधीन

 है  अतएव  हमें  इसकी  उन्नति  के  लिये  कार्य  करना  चाहिये  |  चीनी के  साबुन  कौर  कपड़ा

 सम्बन्धी  उद्योगों  का  सम्बन्ध  दो  तीन  मंत्रालयों  से  है  ।  मूं  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  ऐसा  ही  होनें  से

 गड़बड़  मच  जाती  है  ।  इन  मंत्रालयों  के  कार्य  करने  का  ढंग  भिन्न-भिन्न हो  सकता  है  परन्तु  भारत  सरकार

 तो  एक  इकाई  के  रूप  में  कार्य  करती  है  |  उसका  संयुक्त  उत्तरदायित्व  होता  है  प्रौर  जब  सरकार  प्रपनी

 नीति  ax  कार्यक्रम  की  घोषणा  कर  देती  है  तो  सब  मंत्रालयों की  होती है  कि  वे  सरकार  के

 संयुक्त  उत्तरदायित्व  को  सन्तोषजनक  रीति  से  कार्यान्वित  करें  जिससे  कि  सामान्य  उद्देश्य  पौर  सरकार

 का  सामान्य  कार्यक्रम पूरा  किया  जा  सके  ।  यदि  इसे  ध्यान में  रखा  जा  सके  तो  इसकी  कोई  झ्राशंका

 नहीं  है  कि  कार्य  खराब  ढंग  से  किया  जायेंगी  ।

 अब  मैं  वाद-विवाद  के  दौरान  में  उठाये  गये  तीन-चार  सम्बन्धी  मुख्य  विषयों
 की

 चर्चा  करूँगा  |

 पहलें  का  सम्बन्ध  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  के  ढांचे  से  है  |  इससे  मिलती-जुलती  समस्या  इन  उद्योगों

 में  ब्यक्ति  रखने  के  सम्बन्ध  में  है  ।  दोनों  का  पारस्परिक  सम्बन्ध  है  ।

 श्री To  एम
 ०

 थामस  ने  प्रबन्ध  के  संगठन  के  ढांचे  के  बारे  में  प्रति  प्रश्न  उठाया  था  ।  हम  इन  बातों

 के  बारे में  प्रयोग कर  रहे  हैं  ।  ऐसे  विषयों के  बारे  में  यह  नहीं  कहा  जा  सकता कि  सर्वोत्तम  स्थिति

 गई  है  ।  अमरीका  शर  यूरोप  तथा  उसके  अन्य  देश  इस  बारे में  प्रयोग करते  रहते  हैं  ।

 कभी  तक  वे  ऐसे  परिणाम  पर  नहीं  पहुंचे  हैं  जिन्हें  दोष  रहित  कहा  जा  सके  ।  हमारे  देश  में  भी  इनकी

 आवश्यकता है  |

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  खाद्य  समस्या  को  सुलझान  के  लिये  हमें  सिचाई  भर  विद्युत-पर  जोर

 देना  पड़ा  |  औद्योगिक  क्षेत्र  में
 भी

 हमने  कुछ  किया
 ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  देश  के  प्रौद्योगिक

 विकास पर  जोर  दे  रहें  हैं
 ।

 पिछले  दिन  इलाहाबाद में  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  था
 कि  हमारे देश  में

 आद्योगिक क्रान्ति  आरम्भ  हो  रही  है  ।

 आरम्भ  और  कान्ती  शब्दो

 पर

 गौर

 कीजिये
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 इसका  पय  यह  है  कि  हमारे  देश  में  बहुत  से  झ्राधारभूत  उद्योग  कौर  भारी  मशीनरी  उद्योग  केवल  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  में  ही  नहीं  अ्रपितु  तृतीय  कौर  चतुर्थ  योजनाओं  में  भी  बनाये  जायेंगे  ।  इसीलिये हम  भविष्य

 का  ध्यान  रखते  हुये  योजना  बनाते  हैं  ।  अभी  देश  में  औद्योगिक  क्रान्ति  आरम्भ  ही  हुई  है  ।  इसलिये  हमें

 बड़ो  जटिल  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |  किसी  के  लिये  यह  कहना  सम्भव  नहीं  कि

 उद्योगों  का  प्रबन्ध  किस  प्रकार  किया  जाये  किस  प्रकार  नहीं  ।

 यह  कहने  के  मैं  यह  कहकर  भ्र पने  भाषण  का  यह  भाग  समाप्त  करूंगा  कि  जहां  तक

 हमारा  सम्बन्ध
 भारत  सरकार  ने  लगभग  पांच  या  पूव॑यह  निर्णय  किया  कि

 सरकारी

 meats  उपक्रमों  के  बारे में  सर्वोत्तम  उपाय  या  प्रयोग  जिसका  हम  उपयोग  कर  सकते  यह  है

 कि  समवाय  अधिनियम के  अन्तर्गत  इन  समवायों  की  रचना  की  जिसका  यह  लाभ  होगा  कि  इससे

 प्रबन्ध  में  लचीलापन  आयेगा, और प्रबन्धक ठीक झर  प्रबन्धक  ठीक  समय के  अन्दर  झ्र  शी  घ्रतापृवेक frig  कर

 सकेंगे  तथा  इन  सेवायों  के  दैनिक  प्रशासन  में  सरकार  के  अनावश्यक  हस्तक्षेप  के  बिना  वे  कार्य

 कर  सकेंगे  ।  इसमें  संसद का  उत्तरदायित्व  है  कौर  इसके  परित्राण  के  लिये  व्यवस्था

 करनी  होगी  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  प्रयोगों  के  परिणाम  जानने  के  यदि  यह

 अ्रनुभव  किया  जाये  कि  किसी संशोधन  या  परिवर्तन  की  आवश्यकता  तो  जहां  भ्रावश्यकता  होगी

 वहां हम  संगठन  क  ढांचे में  संशोधन  कौर  परिवर्तन  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं

 कि  इन  चार  या  पांच  वर्षों  में  इन  राज्य  समवायों  के  संचालन  का  मेरा  जो  थोड़ा  भ्रनुभव

 उसके  आधार  पर  मैं  कह  सकता हूं  कि  मेरे  मंत्रालय में  से  सरकारी  उपक्रम किस  प्रकार  चलते  रहे

 हैं  इस  प्रबन्ध  व्यवस्था ने  न्यूनाधिक  रूप  में  भ्रच्छे  परिणाम  निकाले  हैं  ।  मैं  श्री  ब्रेसलेट  के

 प्रतिवेदन या  भाषण  का  उल्लेख  करूंगा  अमेरिका से आये हैं से  आये  हैं  शौर  इस  समय  हमारे  में  हैं  ।  उन्होंने

 हमारे  राष्ट्रीय  उद्योगों  के  प्रबन्ध  शादी  चार  cet  पर  बड़ा  लाभदायक  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किया  मैं  इसके  उद्धरण  पढ़कर  सुनाना  चाहता  था  किन्तु  समय  नहीं

 उनका  यह  निर्णय  है  कि  हम  जो  ढांचा  बना  रहे  हैं  वह  सामान्यतया  सर्वोत्तम  है  भर  हमें  इसका

 उपयोग करना  चाहिये  ।  उन्होंने  कुछ  परिवर्तनों  का  भी  सुझाव  दिया  जिन्हें  अपनाया जा सकता जा  सकता

 walt  बहु प्रयोजनीय  निगम  जिसका  हमें  विचार  करना  चाहिये  ।  प्रत्येक विभाग  या  उपक्रम

 के  प्रबन्ध  के  लिये  पथक न्ध  सेवायों  की  स्थापना  के  स्थान  पर  एक  बहुप्रयोजनीय  निगम  की

 स्थापना की  जा  सकती है  जो इन  सब  arate  समवायों  की  प्रभारी  हो  fea  wa  हम  इस

 बात को  नहीं  क्योंकि इस  पर  समय  लगेगा  |

 श्री Fo  Fo  बसु  :  क्य  इस  की  प्रति  हमारे  पुस्तकालय  में  है
 ?

 श्री  के०  सी०
 रेड्डी

 :
 मुझे  नहीं  मालूम  कि  यह  गुप्त  या  गोपनीय  अभिलेख  है

 ।
 किन्तु

 जो
 सूचना

 मैंने दी  है  वह  गोपनीय  नहीं  है  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  हाल  ही  में  समाचारपत्र  में  भी  यह  बात  प्रकाशित

 हुई  ae  भेंट  का  प्रतिवेदन  भी प्रकाशित  हो  चुका है  |  श्री  ब्रैथवैट  से  हरनेक  प्रदान  पूछे  गये  थे

 उन्होंने  उनके  स्पष्ट  उत्तर  दिये  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  करूंगा कि  जिन्होंने  इसे  aa  तक

 नहीं  वे  तब  इसे  क्योंकि  इसमें  सरकारी  सेवायों
 के  संचालन  पर  बहुत  प्रकाश  डाला

 गया  है  कि  उन्हें  किस  प्रकार  चलाया  जाना  आदि  |

 इसके  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 ।

 संगठन  कौर  व्यवस्था  सम्बन्धी  पहलू  अ्रधिक  महत्वपूर्ण

 हैं  व्यक्तियों  के  प्रश्न  का  अधिक  महत्व  नहीं  है  ।  मैं  इस  बात  को  ले  रहा  हूं  क्योंकि  कई  माननीय  सदस्यों

 ने  यह  उठाया  है  कि  जिन  व्यक्तियों
 को  हमने  इन  उपक्रमों

 का
 प्रबन्ध

 करने  के  लिये  नियुक्त

 किया  उनमें  से  कुछ  कराई  सी०  एस०  के  लोग  हैं  कुछ  माननीय  सदस्य  सदा  प्राई ०  सी
 ०

 एस०

 मूल  sat  में
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 के०  सी ०

 के  लोगों  पर  कुछ  आरोप  लगाते  रहते  जब  अराई सीएस पी०  एस०  के
 लोगों

 को  कुछ  सरकारी

 उपक्रमों का  प्रबन्ध  करने  कां  उत्तरदायित्व  सौंपा  जाता  है  ।  मैं  इस  सभा  की  जानकारी के  लिये  यह

 कहना  चाहता  हैं  कि  कुछ  गैर-सरकारी व्यापार  कुछ  श्राई०  सी०  एस०  लोगों की  सेवा  प्राप्त

 करने
 के

 लिये  बड़े  उत्सुक  हैं
 ।

 इस  बात  को  नहीं  भूलना  चाहिये
 |

 मैं  उदाहरण  दे  सकता  हूं
 ।

 इसका
 कारण  यह  है  कि  वे  उन  लोगों  की  अपेक्षा  रिक  उत्तम  प्रबन्ध करने  में  समझे  होते  जिन्हें वे

 गैरसरकारी  क्षेत्र  से  या  अन्य  किसी  स्थान  से  ले  सकते  हैं  ।  इन  मामलों  में  साधारणी करण  नहीं

 किया  जा  सकता  ।  मैं  यही  बात  कह  रहा हूं  |  संभव  है  कि  ago  सी०  एस०  लोगों  में  से  कुछ  लोग

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  जाने  वाले  लोगों  की  प्रदेश  प्रतीक  उत्तम  प्रबन्ध  कर  सकते  या  इसके

 विपरीत भी  होना  संभव  है  ।  मैं  इस  बात पर  आपत्ति नहीं  कर  रहा  कि  चित्र  का  दूसरा  पहलू  नहीं

 है  ।  मेरा  अभिप्राय  है  कि  हमें  इन  मामलों  में  साधारणी करण  नहीं  करना  चाहिये  |

 मैं  पश्चिमी  बंगाल  के  माननीय  सदस्य  की  सूचना  के  लिये  यह  भी  कह  सकता हुं  कि  हमने

 कर्मचारी  भरती  करने  के  लिये  भ्र पना  क्षेत्र  केवल  झाई०  सी०  एस०  तक  ही  सीमित  नहीं  रखा  है  ।

 हमने  सरकारी  संगठन से  बाहर  के  व्यक्ति  भी लिये हैं  ।  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  दिल्ली  में  डी०
 डी०

 टी०  फैक्टरी  में  हमने  व्यापार  क्षेत्र  कें  एक  व्यक्ति  को  प्रबन्ध  निर्देशक  बनाया  है  ।  पैंसिलिन

 फैक्टरी में  हमने  एक  चिकित्सक को  वहां  का  प्रमुख  अधिकारी  बनाया  जो  उस  काम  को  भली  भांति

 जानता  है  ।  तार  eee  में  हमने एक  शिल्पी  व्यक्ति को  उसका  प्रमुख  अधिकारी  नियुक्त  किया

 जो  तरह  काम  कर  रहा  है  ।  सुन्दरी  फैक्टरी  में  हमने  रेलवे  ae  का  एक  भूतपूर्व

 सदस्य  नियुक्त  किया  जिसने
 इस  पहलू  में  बड़ा  wea  काम  किया है  कौर  डेढ़  वर्ष  में

 जो

 परिणाम  निकले  वे  reat  अच्छे  हैं  ।  मैं  यह  मानने  को  तैयार  नहीं  हूं  कि  जिन  लोगों  को  इन  उपक्रमों

 का  भार  सौंपा  गया  वे  काम  नहीं  कर  रहे  क्योंकि वे  भाई  सी०  एस०  या  किसी  दूसरे

 क्षेत्र  के  लोग  हमें इन  बातों  में  कट्टरपंथी नहीं  होना  चाहिये  |

 जहां  तक  फैक्टरी  त्रिदोष  में  कार्यावधि  का  सम्बन्ध  यह  एक  निश्चित  समय  के  लिये  नियत

 होती है  ।  स्त: म मैँ  कुछ  माननीय  सदस्यों  से  बिनती  जिनके  कट्टरपंथी-विचार कि

 राज जो  बातें  सभा के  सामने  रखी  वे  इन  पहलुओं  पर  जरा  विचार करें

 निदेशक-बोर्ड का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  यह  सच  है  कि  निदेशक-बोर्ड में  सरकारी  तमंचा  रियों

 का  बहुमत  है  किन्तु इसमें  कुछ  लोग  भी हैं  |  मैंने  सदस्यों  के  तर्क-विवके

 परस्पर  विरोधी
 विचार  सुने  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इतने  अधिक  सरकारी  लोग  नहीं  होने  चाहियें

 भर  कुछ  ने  कहा  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  की संख्या  अधिक  होनी  चाहिये  ।  दोनों  बातें  एक  दूसरे

 के  विपरीत हैं  ।  हमने  wee  संतुलन  रखा  है  भ्र ौर हम  ऐसे  लोगों  को  रखने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं

 जिनसे
 न

 केवल  उपक्रम  के  लिये  बल्किਂ  समूची  राष्ट्रीय  कल्याण  को  ध्यान  में  रखते  हुये  प्रति  कामों
 की

 आशा  की  जा  सकती  हो  |

 frearn-aie  में  श्रमिकों के  कुछ  हैं  ।  किन्तु  माननीय  सदस्य
 की

 शिकायत  उसके  बारे

 में  थी  जो  श्रम  प्रतिनिधि  उन्होंने पुछा  है  कि  योग्य  श्रमिक  प्रतिनिधि  जा  सकता

 मैं  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  सब  निदेशक-बोर्डों  सुन्दरी  तार  फैक्टरी  ak

 हिन्दुस्तान जहाज  निर्माण  कारखाने  हमने  उन  लोगों  को  रखा  जो  अ्रखिल  भारतीय  मजदूर-संघ

 के  प्रधान  रहे  हैं  या  पहले  प्रधान थे  ।  यदि  माननीय  मित्र  की  यह  शिकायत  है  कि  किसी  दूसरे

 संघ  के  किसी  प्रधान  को  निदेशक-बोर्ड  में  नहीं  लिया  तो  हम  उसके  भ्रौचित्य  पर  विचार  करेंगे  ।

 हम  किसी  विशिष्ट  श्रम  नेता  के
 भ्रस्तित्व  से

 ata  नहीं  मूंद  चाहे  उसका  किसी
 भी

 संगठन  से

 सम्बन्ध कयों  न  हो  ।  मैं  इस  विषय  में  इतना  ही  कह  सकता  हूं
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 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  सरकार की  यह

 निश्चित  नीति  ate  निश्चित  seen  है  कि  हमें  इन  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  में  afte  से  अधिक  श्रमिकों
 को

 लाना  चाहिये  |  जसा  कि  मेरे  भूतपूर्व  शनी  गिरि  ने  कई  बार  कहा  श्रमिक  उद्योग  में  भागीदार

 होते  हैं  ।  दूसरे  श्रमिक  नेताओं  ने  भी  यह  कहा है  ।  मैं  इस  विचार का  समर्थन  करता  किन्तु हम

 कुछ  मर्यादाओं की  भी  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  कौर  हमें  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  इस

 समय  श्रमिकों  में  कितनी  जागती  arg  है  भ्र ौर  प्रबन्ध  सम्बन्धी  कितनी  चेतना  arg  है  ।  यूगोस्लाविया

 प्रकरणो ंमें  एक  प्रयोग  किया  गया  है  |  कुछ  दूसरे  देशों में  भी  कुछ  नीतियां  अपनाई  गई  हैं  ।  ह्म

 जानना  चाहिये  कि  देश  में  श्रम  स्थिति क्या  है  ate  श्रमिकों में  कितनी  जागती  है  तथा  क्या  श्रमिक

 प्रबन्ध  ote  में  भाग  लेने  को  तेयार  हैं  ।  कया वे  केवल  वेतनवृद्धि  की  मांग  करते हूँ  या  वे  केवल

 बोनस  की  मांग  करते  हैं  वे  केवल  महंगाई  भत्ते या  केवल  सुविधाओं  की  मांग करते  हैं  ।  या

 वे  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  मजदूरों  के  उत्तरदायित्वों को  भी  समझते  हैं  ?  हमें इन  सब  चीजों

 में  संतुलन  करना  होगा  हमें  उचित  काम  उचित  समय  पर  करना  होगा  ।  जब  में  कहता हूं  कि

 सरकार  श्रमिकों  के  प्रति  कत्तव्य  के  बारे में  पुर्णतया  जागरूक  तो  में  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्टता

 के  साथ  कहता हूं  ।  में  भारत  सरकार की  जोर से  घोषणा  करता  हूं  कि  वह  श्रमिकों के  प्रति  उचित

 उपाय  करने  के  लिये  श्व मिक ों को  राष्टीय  उपक्रमों  का  निर्माण करने  के  बड़े  कार्य  दौर  इन  राष्टीय

 उपक्रमों  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  बड़े  काम  लेने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करेगी  |

 इस  सम्बन्ध में  मैं  एक  भ्र  बात  का  उल्लेख  करूंगा कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  प्रौद्योगिक

 श्रमिकों  के  लिये  आवास  की  व्यवस्था  का  उल्लेख  किया  है  ।  सरकार  श्रमिकों  को  न  केवल

 अपितु  उनको  कुछ  दूसरी  सुविधायें  देने  के  लिये  भी  उत्सुक  अस्पताल  की  शिक्षा

 सम्बन्धी  प्रमोद-सम्बन्धी  सुविधायें  कौर  अन्य  सुविधायें  |  में  माननीय

 सदस्यों को  भ्राइवासन  दे  सकता हुं  कि  जब  से  में  ने  उत्पादन  मंत्रालय का  कार्य-भार  संभाला  मेरी

 पहली  wit  सर्वाधिक  इच्छा  रही  है--भ्रौर मैं  सदा  इस  मामलें  पर  सोचता  रहा  हुं--कि  हमें  श्रमिकों

 को  अधिकाधिक  सुविधायें  ai  श्रीराम  पहुंचाने  के  लिये  प्रत्येक  भरसक  प्रयत्न  करना  चाहिय े।

 मेरी  इस  इच्छा  के  परिणामस्वरूप  ही  मेंने  कार्य  संभालते  ही  कह  दियां  था  कि  यद्यपि हम  प्रबन्ध  में

 श्रमिकों के  प्रतिनिधियों  को  लेने में  असमर्थ  तो  भी  हमें सर्व॑  प्रथम  श्रमिकों के  भ्रनुभवी  नेताओं

 को  निदेशक बो  में  लेना  ताकि  इस  मामले के  बारे  में  वे  झपने  अ्रनभव  से  हमारा  मार्गदर्शन

 कर  सक  ।

 जहां  तक  श्रमिकों  के  का  सम्बन्ध  हमने  पहले  से  निर्णय कर  लिया है  कि  हमारे सब

 औद्योगिक  उपक्रमों  में  हमें  श्रमिको ंके  लिये  एक  कमरे  वाले  मकान न  बना  कर  दो  कमरों  वालें

 मकान  बनाने  ज्यों-ज्यों  हम  औद्योगिक श्रमिकों  को  श्रावास  सुविधायें  देने के  बारे  में  अपने

 पंचवर्षीय  कार्य  क्रम  कार्यान्वित करते  जायें  |  इस  प्रकार  काम  HC  रहे  हैं  और  हम  इस  मार्ग को  झपना  रहे

 मझे  ara  है  कि  जिन  सदस्यों  ने  आलोचना की  है  वे  भी  सब  करेंगे  क्योंकि ये  चीजें  एक  या  दो

 वर्ष  ही  नहीं  की  जा  सकतीं  ।  यह  काम  चार  या  पांच  वर्षों  के  अन्दर  पुरा  किया  जायेगा  |  जहां  तक

 कोयले की  खानों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  का  सम्बन्ध  हमें  वास्तव  में  ही  गेंद  है  ।

 ग़र-सरकारी शर  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  कोयले  की  खानों  के  मजदूरों के  लिये  उचित  झ्रावास

 सुविधायें  नहीं  में  यह  नहीं कह  रहा  कि  यह  स्थिति ठीक  है  ।  इस  कमी  को  दूर  करने के  लिये

 हम  आवश्यक  कार्यवाही  कर  रहे  एक  बार  मैं  पहले  भी  सभा  को  aaa दिला  चुका  हूं  wk

 अब भी  यह  देना  चाहता  हूं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  मजदूरों  के  लिये  ara

 शर  सुविधा  सम्बन्धी  कार्यक्रम  बनाया है  जिसे  कार्यान्वित  किया  जायेगा मैं  यह  बताना  चाहुंगा

 कि
 कुछ  ही  समय  में  थोड़ा-सा काम  करके  हुम  सन्तुष्ट नहीं  हो  जायेंगे  |
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 दि
 सी०  के०  नायर  :  कथित  निम्न  कर्मचारियों  के  क्या  हुआ क्या क्या

 उन्हें  दो  कमरे  वाले  मकान  दिये  जायेंगे  ?

 श्री क्र
 सी०  रेड्डी  :  यह  हमारा  उद्देश्य  है

 ।
 हम  यही  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं

 ।  केवल

 कारखानों में  हम  केवल  दो  कमरे  वाले  मकान बनवा  रहे  हैं  ।  कुछ  प्राय  कारखानों  में  हम  एक  कमरे

 वालें  मकानों  के  बजाय  केवल  दो  कमरे  वाले  मकान  ही  बनवा  रहे  हैं  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण बात  उठाई गई  थी  वह  है  कुछ  परियोजनाओं के  स्थापित  होने  के  दौरान

 में
 किये

 गये  अनुभव से  उपयोग  उठाना ।  सुन्दरी  ्  परियोजना  we  उन  तीन  नई  परियोजनाओं

 का  उल्लेख  किया  गया  है  जिनकी  हम  we  योजना बना  |  एक  प्रदान  यह  पुछा  गया  था  कि  अन्य

 उवैरक  कारखाने  बनाने के  लिये  तैयार  रहने  में  सित्दरी  उर्वरक  कारखाने को  चलाने में  क्या

 अ्रनुभव  किया  गया  है  ।  इस  बारे  में  मेरा  उत्तर  यह  है  कि  पहले  तो  सुन्दरी  कारखाने का  हमारा  एक

 बड़ा  प्रशिक्षण  क्रा्यक्रम  है  ।  हम  वहां  लोगों  को  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं  जो  तीन  ग्रन्थ  नये  साथ  बनाने

 जा  रहे  हैं  उनके  लिये  gages  कर्मचारी  हमारे  पास  हो  सकते  दूसरा  यह  कि  हमने  एक  ठीम

 बनाने  का  निश्चय  किया  है  जिसका  काम  संयंत्रों  का  डिजाइन  बनाने
 पर  विचार  उ्वेरक

 कारखानें का  निर्माण  करने  तथा  उर्वरक  संयंत्रों  पर  गवेषणा  करने का  प्रबन्ध  करना  मुझे

 ara  है  कि  इस  टीम  के  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप  हम  ने  केवल  अपने  संयंत्रों  का  डिजाइन  बनाने  में

 ही  aa  उन्हें  प्रतिनिधिक  बड़ा  बना  सकने  तथा  अपने  तरीकों  को  अधिकाधिक  आधुनिक  बनाने

 के  लिये  गवेषणा  करने  योग्य  हो  सकेंगे  |

 श्री  क्०  न  बसु
 :

 क्या  इस  चीज  की  योजना  ही  बनी  है  कुछ  कार्य हो  भी  रहा  है

 तथा  क्या  किसी  को  इसका  प्रशिक्षण दिया  गया  है  ?

 श्री  के०  ato  रेड्डी  :  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  जब  कोई  नई  चीज  रखी  जाती है  तो

 उसकी  विभिन्न  weed  हुआ  करती  हैं  ।  पहले  तो  हमें  योजना  बनानी  पड़ती  है  ।  उसके

 आरम्भ  किया  जाता  है  ।  तत्पश्चात्  गति  पड़ती  है  कौर  तब  जाकर  कहीं  उसका  परिणाम  ज्ञात

 होता  यह  सारा  काम  भिन्न-भिन्न  अ्वस्थाश्रों  में  होता  है  ।  जब  कभी  श्राप  किसी  चीज  के

 बारे  में  सोचते  हैं  तो  एक  दम  पके  फल  के  रूप  में  हाथों  में  नहीं  प्रा  जाती  जिसे  श्राप

 चख  सकें  ।  इन  कामों  में  ऐसा  नहीं  होता  है  झर  हमें  ब्  धारण  करना  पड़ता  है  किन्तु  मैं  यह  भ्राइवासन

 देना  चाहूंगा  कि  हम  at  कदम  बढ़ाने  में  कछुवे की  गति  से  मैं  इन  सारी  चीजों  पर  ध्यान

 दे  रहा  हूं  ।  शीघ्रता  करने के  लिये  हमारी  कौर  से  प्रयत्न  करने  में  किसी  प्रकार  की  कमी  नहीं

 रहेगी ।

 करारों  के  बारे  में  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  |  कुछ  करारों  का  उल्लेख  किया  गया  है

 भर  किसी न  किसी  कारण  से  उनमें  से  कुछ  की  श्रालोचना  की  गई  है  ।  करार  की  आलोचना  करते

 समय  श्रमिकों  यह  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  करार  कैसे  समय में  किया गया  ari  हमें यह  भी

 ध्यान  में  रखना  होगा  कि  कोई  करार  विद्वेष कर  अन्तिम  निर्णय  किन  परिस्थितियों  में  किया  गया

 था ग्राम  १९५६  के  विद्यमान  स्तरों
 भ्रमणा  परिस्थितियों  को

 उन  करारों  में  लागू  नहीं  किया  जा

 सकता  PENS  या  REXo  १९४५१  में  किये  गये  जबकि  परिस्थितियां इस  समय  से

 बिल्कुल  भिन्न  प्रकार  की  थीं  ।  यह  तो  किसी  चीज  को  भूतलक्षी  प्रभाव
 से  देखना  जिससे हम

 सदैव  झंझटों  में  फंस  सकते  हैं  |  तेल  करार  का  उल्लेख  इस  समय  इससे  पु  भी  किया  गया  था
 ।

 किने

 परिस्थितियों  में  इस  करार  पर  हस्ताक्षर  हुये  यह  पूरी  तरह  से  मुझे  भी  नहीं  मालूम  है
 ।  भारत

 बय  बणा
 सरकार यह  महसुस  करती है  कि

 यदि  ore हमें
 ऐसे

 करार  करने  का
 अवसर

 दिया  जाये  तो  हम

 wast  में
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 १8४५१ में  जैसा  करार  किया  गया  उस  प्रकार  का  करार  नहीं  करेंग े।  यह  करार  पहले  वाले  से

 बिल्कुल  भिन्न  होगा  ।  श्राप  रूरकेला  अन्य  किसी  भी  करार को  देख  जिसके

 लिये  उत्पादन
 मंत्रालय  उत्तरदायी  तो  areal मूल  करारों  कौर  इनमें  बड़ा  अन्तर  दिखाई

 जिसके  कारण  स्पष्ट है  ।  हमें  aa  भारिक  भ्रनुभव  हो  गया  परिस्थितियां भी  बदल गई
 किसी

 करार
 विशेष  की  आलोचना करते  समय  हमें  संसार  की  बदली  हुई  स्थिति

 को  ध्यान
 में

 रखना  चाहिये ं|

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  Vo  एम०  थामस  ने  तेल  दोधक  करार  के  बारे  में  यह  पूछा  था  कि

 क्या श्राप  यथेष्ट  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  प्रौर क्या  wea  बात  की  कड़ी  निगरानी  कर  रहे  हैं

 fe  करार की  शर्तों  को  कड़ाई से  लागू  किया  जा  रहा है  ।  मेरा  उत्तर  तुच्छ  हां  मेरे  पास

 मिट्टी के  तेल  शादी  के  उत्पादन  किन्तु  उन्हें बताने  का  मेरे  पास  समय  नहीं  है  ।  मैं  माननीय

 सदस्य को  बाद  में  यह  सूचना  दूंगा  |

 ए०  एम०  थामस  :  प्रशासकीय  प्रतिवेदन में  ।

 श्री हे०  सी०  रेड्डी  :  यह  बाद  की  बात  है  |  मैं  माननीय  सदस्य को  ये  आंकड़े  झड़प

 तथ्य  सम्बन्धी  सूचना  अलग  से  दूंगा  ।

 जहां  तक  टेक्निकल  ज्ञान  का  सम्बन्ध इस  बारे  में  हमें  ह  ae  मूंद कर  नहीं  चलना

 चुका  है
 ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 इस  टेक्निकल  ज्ञान  व्यवसाय पर  हमें  राष्ट्रीयता  के  भ्राता  पर  विचार  नहीं  करना  चाहिये ।

 यह  ज्ञान तो  हमें  जहां  कहीं  कौर  उचित  शर्तों  पर  मिल  हमें  प्राप्त  कर  लेना  चाहिये  ।  किसी

 संयंत्र  की  स्थापना  के  लिये  भ्रामक  विदेशी  सहयोगियों  के  सहयोग  लेने में  हमें  संकोच  नहीं  करना

 चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  मैं  उदाहरणस्वरूप  कारखाने का  उल्लेख  जिसका  उल्लेख

 श्री  जी  ०  डी०  सोमानी  अथवा  श्री  Ho  Ho  बसु  ने  किया  था  |  ऐनक  के  शीशे  बनाने  की  एक

 योजना  हमनें  बनाई  है  ।  इसके  वस्तुतः  पिछले  तीन-चार  वर्षों  से  हम  प्रयत्नशील रहे  हैं  ।  ऐनक

 का  शीशा  सामरिक  महत्व  की  वस्तु  है  ।  इसका  उत्पादन  हम  अपने  देश  में  करना  चाहते  मैं  समझता

 हूं  कि  सभा  मेरी  इस  बात  को  मानेगी  कि  यथाशक्ति  प्रयत्न  करते  के  बावजूद  भी  ऐनक के  शीशे  के

 कारखाने की  स्थापना  करने  में  सन्तोषजनक  शर्तों  पर  सहायता  करने  के  लिये  कोई  उचित  टेक्निकल

 सहयोगी  नहीं  मिल  सका  ।  इंग्लिस्तान कौर  जर्मनी में  हम  पहले  तलाश  कर  चुके  थे  अरब  जापान  में

 कोशिश कर  रहे  कुछ  पक्ष  जो  इस  कार्य  में  आगे  बढ़े  उनकी  शर्तें  ऐसी  थीं  जिनसे हम  सन्तुष्ट

 नहीं  फिर  भला  हम  यह  ज्ञान  कैसे  प्राप्त  करें
 ?

 अरब  हम  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  में  सहयोगी

 की  फिर  तलाश  मुझे  तराशा  है  कि  उनकी  सहायता  से  हम  यह  छोटा  सामरिक  महत्व  का

 संयंत्र  स्थापित  कर  सकेंगे ।  प्राक्कलन  समिति ने  उत्पादन  मंत्रालय  को  बुरा-भला कहा  है  कि  वह  पिछले

 wary  वर्षो ंमें  भी  इसकी  स्थापना  नहीं  कर  सका  है  ।  इसके  बहुत  से  कारण  जब  हम  इतनी

 परियोजनायें बना  रहे  हैं  कौर  यदि  हम  ऐनक  के  पदों  का  कारखाना  नहीं  बना  सके  हैं  तो  इसका

 कारण  हमारी  लापरवाही  अथवा  प्रयत्नों
 में

 कम  नहीं  कहा  जा  सकता
 ।

 कुछ  मूलभूत  कारण

 भी  हैं  जिनका  में  उल्लेख  कर  चुका  हुं  ।

 दूसरा  पूछा  गया  नीति  सम्बन्धी  प्रदान  संसद्  के  उत्तरदायित्व  के  बारे  में  है  ।  बहुधा यह

 चना  की
 जाती  है  कि  श्राप  हमें  पूर्ण  जानकारी  नहीं  देते

 ।
 में  समझता  हूं  कि  श्री  के

 ०
 के

 ०
 बसु  ने  वार्षिक

 प्रतिवेदन का  प्रश्न  उठाया  था  ।  उन्होंने  पूछा  था  कि  हमें  इन  चलने
 वालें  कारखानों  के  बारे  में

 मल  ait  में
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 के०  ato

 श्र  अधिक  विस्तृत  तथ्यपूर्ण  सूचना  क्यों  नहीं  देते  ।  माननीय  सदस्य  की  प्रशंसा  करता  हूं  कि  वह

 सरकारी  उपक्रमों  के  संचालन  के  बारे  में  अधिकाधिक  जानना  चाहते  हैं  ।  वास्तव  में  में  माननीय

 सदस्यों  से  कोई  चीज  छिपाना  नहीं  चाहता  में  न  केवल  वाणिज्यिक अथवा  समवाय

 नियम
 की

 दृष्टि
 से  ही  झ्र धिक तम  सूचना  देने  को  तैयार  हूं  वरन्

 संगठनों
 के  संचालन  तथा  अन्य

 पहलों  से
 भी

 में  अधिकाधिक  जानकारी  देने  को  तैयार हूं  ।  किन्तु  हम  ऐसा  किस  तरह  करें
 ?

 हम  माननीय  सदस्यों के  प्रश्नों  के  उत्तर  देतें  हैं  ।  सरकारी  उपक्रमों  के  दिन  प्रशासन  जिसके

 बारे  में  सभा  ने  यह  प्रतिबन्ध  लगा  रखा  है  कि  इन  संगठनों  का  कायें  सुचारु  रूप  से  हो  सके

 हम  उनके  प्रशासन  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये ।  इसीलिये  ये  समवाय बने  हुये  हैं  ।  श्री  सोमानी ने

 कहा  था  कि  सरकार  इन  सेवायों  में  हस्तक्षेप  करती है  प्रौर  प्रशासन  के  प्रत्येक  मामलें  में  अपना  निदेदाਂ

 देती  जिससे  स्पष्ट है  कि  उनमें  स्वायत्तता  नहीं रह  जाती  |  जैसा  कि  में  किसी  भर  बात  के  बारे  में

 कह  चुका हूं  ,  हम  सन्तुलन  बनाये गये  में  सभा  को  ग्रा इवा सन  दे  सकता  हूं  कि  जहां  तक  उन  सायों

 का  सम्बन्ध  जो  उत्पादन  मंत्रालय  के  नियंत्रण में  हमने  उन्हें  समवायों  के  रूप  में  कार्य  करने  के

 वारे में  उन्हें  अधिकतम  स्वायत्तता  दे  रखी है  ।  साथ  ही  श्री  ब्रेथवाइट  नें  कहा  था  कि  इसका  तात्पयें

 यह  नहीं  होना  चाहिये  कि  वे  जैसा  चाहें कर  सकते  हैं  ।  वे  मंत्रालय  के  प्रति  उत्तरदायी  हैं  प्रौर  उसी  प्रकार

 मंत्रालय  संसद् के  प्रति  ।  हम  अपने  उत्तरदायित्व  को  टाल  नहीं  सकते  ।  इस  कारण  हम  कुछ  नियम

 बना  नियमों  के  भ्र नकल ही  समुदायों  को  कार्य  करना  पड़ेगा  रोक  प्रबन्ध  संचालक को

 शक्तियों का  उपयोग  करना  होगा  नियम  बनाने  के  च्  मंत्रालय  यह  देखें  कि  किस  प्रकार  कार्य

 हो  रहा  |  यदि  गलत  काम  होता  है  तो  हम  उनसे  जवाब  तलब  करेंगे  प्रौढ़  यदि  काम  ठीक  रहा  तो

 शाबासी  देंगे  प्रौढ़  चाहेंगे--ह  करते  हम  हस्तक्षेप  नहीं  करेंगे  ।”  में  निवेदन  करूंगा  कि  संसद

 जो  सर्वोच्च  है  कौर  जिसके  निदेशों  का  पालन  किया  चाहे  कोई  भी  सरकार  वह

 उत्पादन  सम्बन्धी  कार्यक्रम  श्रादि के के  बारे  में  मनमानी नीति  बना  सकती  है  किन्तु  संसद् के

 शयोक्तिपूर्ण  स्थान  की प्राइड  मंत्रालय  प्रबन्ध  को  बुरा-भला  नहीं  कहना  चाहिये
 ।

 कामत  क्यों  नहीं
 ?

 हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 fat क्क्०  सो०  रेड्डी  :  श्राप  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  झ्रापका  स्वागत  है  ।  यह  है  कि  क्या  ऐसा

 करना  संसद  में  निर्धारित  सिद्धांत  के  नकल  होगा |

 उत्पादन  मंत्रालय  क  प्रशासन  के  कार्य  संचालन  के  प्रति  पहलों  पर  ATT  लगभग  सोलह

 सदस्यों ने  वक्तव्य  दिये  एक-दो  बातें  मुझे  नीति  के  सम्बन्ध  में  कहनी  किन्तु  समयाभाव  के  कारण

 उचित नहीं  होगा  ।  में  किसी  गौर  अवसर  पर  इस  बारे  में  बात  करूंगा  अथवा  हो  सकता है
 कि  कोई

 सदस्य  उनका  उल्लेख  करें  जो  बातें  में  छोड़  गया हुं  ।

 एक  महत्वपूर्ण बात  बतानी रह  गई  थी  जो  इन  उद्योगों की  स्थिति  के  बारे में  है  ।  श्री To  एम ०

 थामस  ने  उद्योग  किन  स्थानों पर  स्थापित  किये  जाने  चाहियें  इस  पर  एक  प्रमख  योजना का  उल्लेख

 किया  है  ।  उन्होंने कहा  कि  हमें  एक  प्रमख  योजना  बनानी  चहिये  ।  योजना  बायो  भी  इस  बारे  में  बड़ा

 उत्सुक  है  कौर  हमारा  विचार  एक  प्रमख  योजना  बनाने  का  है  ।  श्री  सोमानी  ने  राजस्थान  में

 उर्वरक  संयंत्र  की  स्थिति के  विषय  में  प्रश्न  उठाया था  ।  श्री  रामचन्द्र रेड्डी  चाहते  हें  कि  इनमें से

 एक  बेजवाड़ा  में  स्थापित  किया  जाये  ।
 व्यक्तिगत  रूप  से  में  चाहूंगा  कि

 एक
 उर्वरक  कारखाना  मेरे  अपने

 मैसुर  राज्य  में  स्थापित  हो  ।

 माननीय  सदस्य
 :

 ऐसा  नहीं  कर  सकते
 ।

 मूल  म्रंग्रेजी
 में
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 के०  तो०  रेड्डी  यह  स्वाभाविक है  कि  प्रत्येक  सदस्य  प्रकार  राज्य  में  एक  मत  उद्योग

 की
 स्थापना  कराना  चाहेगा  ।  दो-तीन  वर्ष  पूर्व॑  जब  में  नागपुर गया  था  तो  श्री  कामत  ने  मुझ  से  पुछा

 qI——"STHAT FSET में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  होनें  जा  रहा  है
 ?

 मध्य  प्रदेश  के  भिलाई  का  क्या  हुमा  ?  ''

 उन्हें  बताया  कि  हमने  समझा  था  कि  रूरकेला  कारणों  से  सर्वोत्तम स्थान  है  ।  मेंने  उन्हें यह  भी

 बताया कि  site  ही  भिलाई  में  एक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित किया  जायेंगी

 शो  कामत  :  वह  तो  हो  गया  है  ।

 शी  के०  सी०  रेड्डी  :  मझे  हर्ष  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  यह  प्रभाव  कर  लिया  है  ।  वह  तो

 दुर्गापुर  में  करा  गया  है  ।  जब  में  बंगाल  गया  तो  मेंने कहा  था--इस  बात  की  प्रत्येक  सम्भावना है

 a
 भविष्य  में  gran  की  जाती  है  कि  दुर्गापुर में  तीसरा  संयंत्र  स्थापित हो  जायेगा  1”  मेंने  बिहार  में

 यह  कहा  था  कि  चौथा  संयंत्र  बिहार  में  स्थापित  हो  सकता  है  ।  मन्ने हर्ष  है  कि  मेरे  माननीय  लोहा

 art  इस्पात  मंत्री  ने  कहा है  कि  संयंत्र  बोकारो  में  स्थापित  होने  जा  रहा  है  जिसके  fat  हम

 wal  से  योजना  बना  रहे  हें  |

 उर्वरक  कारखानों के  सम्बन्ध  में  भी  हम  इसी  प्रकार  कार्यवाही  कर  रहे  ह  ।  जो  लोग  विशेष  रूप

 से
 अपने  राज्यों

 में  कारखानें  न  होने  के  कारण  निराश हैं  में  उन्हें  यह  अ्राइवासन देना चाहता हूं कि देना  चाहता  हूं  कि

 हम  कोई भी  निर्णय  बहुत  ध्यानपूर्वक विचार  के  ्  करते  हें
 ।

 हम  उस  समिति  के  प्रतिवेदन  पर

 विचार  करते  हें  जो  हमनें  इस  लिये  बनाई  थी  कि  वह  हमें  परामर्श  दे  कि  कारखानें  कहां  स्थापित

 किये  जायें
 ।

 उन्होंने  प्रदान  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  था  जिन
 न

 केवल  राजस्थान  में
 अमोनियम  सल्फेट  के  उत्पादन  व्यय  पर  विचार  किया  था  वरन  इस  पर  भी  ध्यान  दिया  था  कि

 राजस्थान  गौर  बेजवाड़ा  में  नाइट्रोजन  इरादी  किस  प्रकार  का  उर्वरक  तैयार  किया  कौर इन  सब

 बातों  पर  ध्यान पु वंक  विचार  करने  के  परिचित  ही  उन्होंने  इस  प्रकार  प्राथमिकता क्रम  की  अ्रन्तिम  सीमा

 रिश की  कि  प्रथम  श्रेणी में  द्वितीय  श्रेणी  में  बैजवाड़ा और  इटारसी

 तृतीय  श्रेणी  में  राजस्थान ait  चतुर्थ  श्रेणी  में  सवाई  माधोपुर  इत्यादि  हैं  ।  wage  सदस्यों  को  में

 विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हमने गत  चार  वर्षों  में  इस  सम्बन्ध में  कि  कारखाने  कहां  स्थापित  किये
 जायें  यथासम्भव  ध्यानपूर्वक विचार  किया  है  ।  हमें  प्रविधिक  परामशंदाताश्रों  के  परा मद् यं मिलते  हैं  ।

 हमने  सभी  पहलों wale  कच्ची  सामग्री  और  साथ  क्षेत्र  ही  पिछड़ा

 eure  प्रिया  औद्योगिक  दृष्टि से  प्रगतिशील  पर  विचार  किया  है  ।  श्री  vo  एम०  थामस  नें  कहा

 था  कि  गड़बड़  कर  रहे  हें  ।  मद्रास  को  है  कि  वहां  भारी  fara  यंत्र  परियोजना  बनेगी

 हैदराबाद को  एक  परियोजना  की  स्थापना की  है  ।  किसी  राज्य  को  भी  यह  थी

 उन्होंने  अपने  विधान  मंडलों  में  ये  वक्तव्य  दिये  थे  कि  उनके  राज्य  में  कारखाना  स्थापित  होने  की

 art है  पी  खेर  में  इस  झमेल ेके  लिये  उत्तरदायी  नहीं  हूं  ।  मेंने  वह  प्रक्रिया  स्पष्ट  बता  दी  है

 जिसका  भारत  सरकार  कर  रही  है  ।  परन्तु  श्री  To  एम
 ०

 थामस  स्वयं  यह  कह  कर  उलझन  डाल

 देत ेहें  कि  उस  जहाज  के  कारखाने  के  लिये  दो  या  तीन  वर्ष  च्  स्थापित  किया  जाना  है

 कोचीन  सबसे  प्रच्छी  जगह  है  ।  वे  यह  कह  कर  कि  दूसरा  जहाज  का  कारखाना  कोचीन  में  स्थापित  किया

 उलझन  पैदा  करें  रहे  हें  ।  में  नहीं  कहता कि  यह  कोचीन  में  स्थापित होगा  ।  कोचीन  एक

 श्रच्छा श्रौर उपयकक््त  स्थान है  ।  इसी  प्रकार  के  कौर  दो  या  तीन  स्थान  हे  ।  हमें  इन  बातों की  जांच

 करनी  है  ।  श्री  कामत  कह  सकते हैं  कि  पश्चिमी तट  पर  भाटकल  या  मंगलौर  सबसे  शभ्रच्छा स्थान  है

 हम इस  पर  वैज्ञानिक at  उपयुक्त  ढंग  से  विचार कर  रहे  हें  ah  जिस  स्थान  को  चना  जाता  है  वहां

 के  लोग  तो  संतुष्ट  हो  जाते हें  और  प्रत्य  लोग  भ्र संतुष्ट हो  जाते  हैं  ।  हमें इन  विषयों

 के  सम्बन्ध में  yeahs संयमय  से  काम  लेना  चाहिये  इन  बातों  के  रूप  में  देखना  चाहिये  |
 ल

 faa  अंग्रेजी



 2835.0  अनदानों
 की

 मांगें  ५  अप्रैल  १९५६

 श्री  कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  समिति  ने  प्रतिवेदन  दिया  था  कि  इटारसी  में  aa  चली  गई

 दो  जगहों  की  प्रपक्षा  उर्वरक  उत्पादन  की  लागत  बहुत कम  है

 श्री  के०  सी०  रेड्डी  :  मेरा  उत्तर  निचय  रूप  से  है  ।  में  माननीय  सदस्य  को

 जानकारी  दंगा  ।

 श्री  कामत  मध्य  प्रदेश  पत्रिका  में  तो  ऐसा  लिखा  है  ।

 श्री  हि०  सी
 ०  रेड्डी  :  यह  पत्रिका  हमारी नहीं  है  ।  मेंने  राजस्थान  पत्रिका  देखी  मेंने

 इटारसी  पत्रिका  देखी  है  ate  मेरी  पत्रिका  इन  सबका  संक्षेप  है  ।

 दूसरी  बात  यह  कही  गई  है  कि  सरकारी उद्योग  क्षेत्र  में  gest  प्रगति  नहीं  हुई  ale  कि

 राशियां  व्यतीत हो  गई  हैं  ।  मेरे  पास  आंकड़े तो  हैं  परन्तु  समय  नहीं  है  ।  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  जो

 धन-राशि
 नियत  की  गई  थी  उसमें

 स
 जिसमें  सबसे

 श्रमिक
 नियत  धन-राशि  का

 उपयोग
 नहीं  ga

 वह  इस्पात  ara  है  पौर  भारी  विद्युत्  यंत्र  परियोजना  है  ।  में  परब  वे  परिस्थितियां नहीं  बताना  चाहता

 जिनके  कारण  इन  धन-राशियां  का  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  पूर्ण  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  ।

 हम  aa  द्रुतगति  से  प्रगति  कर  रहे  हें  ौर  हम  जिस  गति  से  कायें  करना  चाहते  हें  उसके

 लिये  हमें  areas  वित्त  न  मिलें  ।  पर  वह  भिन्न  विषय  है  ।

 ma  में  भारी  fara  यंत्र  परियोजना को  स्थापित  करने के  लिये  स्थान के  विषय  में  एक प्रकार

 की  घोषणा  करना  चाहता  हूं  जो  पहले  ही  प्रशासकीय  में  दी  गई  है  ।  बहुत  ध्यानपूर्वक

 विचार  के  प्रौढ़  प्रदेशानुसार  विभाजन  की  श्रावइ्यकता  कौर  पिछड़े  क्षेत्रों  को  अधिमान

 देनें  की  बात  को  ध्यान  में  रखते  हमने ने  यह  परियोजना भोपाल  में  स्थापित  करने का  निश्चय  किया

 जो  कि  भाग  | ह  राज्य  इसमें  न  किसी  राजनैतिक  दल  का  प्रभाव  है  भ्र ौर  न  ही  महत्तर  मध्य  प्रदेश

 की  are  जिसमें  भोपाल  राजधानी  कोई  भ्रमरों है  ।

 श्री  कामत  :  भूकम्पों के  सम्बन्ध  में  क्या है  ।  वहां  भूकम्प  नहीं  होते  ।  यह  तो  केवल

 माननीय सदस्य  की  कल्पना  है  ।

 में  उस  प्रत्येक  सदस्य  को  जो  अपनें  राज्य  में  ब  नियाज़ी  उद्योगों  की  स्थापना  चाहता  यह

 देना  चाहता हूं  कि  उनकी  स्थापना  हो  रही  है  कौर  होगी  किन्तु  किसी  शुभ  अवसर पर
 ।

 यह  होगा

 था  कल  इस  सम्बन्ध  में  जैसा  मेंने  राजस्थान के  विषय  में  कहा है  भ्र ौर  श्री  जी०  डी०  सोमानी  को  लिखा

 राज  नहीं  तो  उद्योग  स्थापन  होंगे  ।

 इसके  बाद  मैं  इटारसी  राजस्थान  कौर  हैदराबाद में  कोठागुडम  जेसे  दो  तीन

 स्थानों के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  ।  उवंरक  कारखाने स्थापित  करने  के  ये  सब
 स्थान

 बहुत  अच्छे  हैं  ।  प्रशन  यह  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  हमारा  लक्ष्य  क्या  होगा
 ।

 मेरा मत  सरकार  के  निश्चय  से  भिन्न  नहीं  समझा  जाना  चाहिये  ate
 न  ही  यह  योजना

 mam के  fara से  भिन्न  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  उन  रक  उद्योग  के  लिये  एक  विशेष  लक्ष्य

 निश्चित किया  गया  परन्तु मेरी  अपनी  राय  यह  है  कि  उस  लक्ष्य  को  बढ़ाने  का  प्रयत्न  किया  जा

 सकता है  ।  इस  समय  हम  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  को  आधा  पुरा  कर  चुक ेहम  यह

 इयकता  aqua  करेंगे  कि  झ्र पने  पड़ोस  हवि कद दों  में  अर्थात् दूर पुर्व दूर  पुत्र
 के  देशों

 में
 उवंरक

 निर्यात  करने

 का
 प्रयत्न  करने  के  हेतु  हम  उबर  उत्पादन  में  वृद्धि  करें

 ।
 परन्तु  इस  आवश्यकता  के  उत्पन्न  होने  पर

 हम

 इसका  प्रयत्न  करेंगे
 ।

 में  माननीय  सदस्यों  को  योंही  आशा  नहीं  दिलाना
 चाहता

 ।
 संभावना

 है  कि

 मल  wat  में



 ५  EUS  अनुदानों  की  मांगें  १६३७

 द्वितीय  पंचवर्षीय  यो  जना  में  a  उर्वरक  कारखानें  स्थापित  करने  का  विचार  किया  जाये  ak  ऐसा  होने

 पर
 में  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिला  सकता  हं  कि  जिन  तीन-चार  जगहों  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने

 कहा है  उनका  ध्यान रखा  जायेगा  ।

 एक  साधारण-सी बात  के०  Ho  बसु  ने  कही  थी  ।  उन्होंने  पूछा  था  कि  हम  सिंदरी  का  लागत

 मूल्य  क्यों  नहीं  बताते  कौर  इस  प्रकार  उन्हें  विश्वासपात्र क्यों  नहीं  बनाते  |  मेंने  पहले  बताया

 है  कि  हम  सभा  को  विश्वासपात्र  बनाना  चाहते  हैं  परन्तु  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हें  पौर

 में  भी  पहलें  इस  सभा  में  बता  चुका  संसद्  के  सदनों में  इस  प्रकार  इस  समवाय की  उत्पादन  लागत

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  बताना  इस  वाणिज्यिक  निर्माण करने  वाले  समवाय  के  हित में

 नहीं जो  जानकारी हम  संसद्  को  दें  यदि  वह  उसे  अपने  पास  रखे  बड़े  पैमाने  पर  उसका  प्रचार न

 करे  तब  सम्भव  हो  सकता  है  कि  हम  जानकारी  दे  दें  ।  परन्तु  इंगलेंड  अ्रथवा  अमरीका  था  विश्व  में  कहीं

 भी  जहां ऐसे  उपक्रम  चाहे  वे  सरकारी  उपक्रम  हो  या  उनके  कुछ  कार्य  गोपनीय  होते  है ं!

 उन्हें  गीत  रखना  पड़ता  ह  प्रौढ़  उन्हें  बताया  नहीं  जा  सकता  ।  इन  परिस्थितियों के  अधीन  हम

 ठीक-ठीक  उत्पादन  लागत  नहीं  बता  सकते  ।  हम  लगभग  उत्पादन  लागत  बता  देंते  हैं  और  हमारी

 नीति  का  उत्पादन  लागत  है  ।  में  इतना  विश्वास  दिला  सकता  हूं  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  को

 इससे  often  मांग  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 यह  मांग  की  गई  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्य  के  प्रतिवेदन  भिन्न  प्रकार  के  होने  चाहियें  ।

 हम  aga  लेखा  परीक्षकों  के  प्रतिवेदन  लाभ  हानि के  खातें  भ्रौर  संतुलन पत्र

 पत्ति  का  भाषण  इत्यादि  देते  सभा  को  विदित  है  कि  यह  सब  हम  सभा के  समक्ष  रखते  हैं

 लेकिन  माननीय  सदस्य  विस्तृत  प्रतिवेदन  चाहते  इस  सम्बन्ध  में  हम  इस  नये  समवाय  अधिनियम
 की

 भर  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  आकर्षित  करते  हैं  जो  अब  विधि  के  रूप  में  हैं  एक  अप्रेल  से

 कवित  किया  जा  रहा  है  ।  समवाय  भ्र धि नियम  की  धारा  ६३४  में  यह  लिखा  है
 :

 के  समक्ष  रखे  वालें  सरकारी  समवायों  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  इत्यादि  :

 (१)  धारा  ६३८  में  निर्दिष्ट  सामान्य  वार्षिक  प्रतिवेदन

 इसका  सरकार  की  से  संसद्  को  दिये  गये  वार्षिक  प्रतिवेदन  से  है  ।

 Pay  सरकार  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  उसके साथ  उस  पर

 णियां  तथा  उसका  परिशिष्ट  प्रौढ़  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  के  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन

 के  साथ  प्रत्येक  सरकारी  समवाय  का  एक  वार्षिक  प्रतिवेदन  तयार  करवायेगी  संसद

 के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  रखेगी  ी

 यह  अधिनियम १  are  को  लागू  हुमा है  |  सरकार  की  यह  इच्छा  है  ग्रोवर  इच्छा  ही  नहीं

 वरन्  इस  अधिनियम  द्वारा  सरकार  का  यह  गतंव्य  हो  गया  है  कि  अगले  वर्ष से से  वह  प्रत्येक  सरकारी

 समवाय के  कार्य  का  विस्तृत  प्रतिवेदन  संसद्  के  समक्ष  रखें  एक  विस्तृत  प्रतिवेदन के  लिये जो

 मांग  माननीय  सदस्य  कर  रहे  हें  सरकार  ने  उसकी  आशा  की  थी  कौर इस  प्रयोजन  समवाय

 नियम  में  एक  उपबन्ध  किया  गया  है  ae  उस  अधिनियम की  इस  धारा  के  अ्रनुसरण से  श्री  से  संसद के

 दोनों  सदनों  को  यह  लाभ  होगा कि  प्रत्येक  राष्ट्रीय  समवाय  के  कार्य  के  विस्तृत  प्रतिवेदन

 पटलों
 पर  रखे  जायेंगे  या  भ्रमण  उपयुक्त  ढंग  उन्हें  दिये  जायेंगे

 ।

 विभिन्न  माननीय  सदस्यों  ने  सभा  के  समक्ष जो  बातें  रखी  मुझे  भ्राद्या  नहीं  कि  में उन

 सबका  उत्तर दे  संगठन  |  मैं  कुछ
 ५५  साथियों

 के  लिये  छोड़  दूंगा  जो  एक  या  दो  बीच  में  बोलने  वाले

 वक्ताओं  के पर चाह  बोलेंगे  ।  में  कुछ  प्रमुख
 विषयों

 को
 लेकर  उनक  सम्बन्ध

 में  कही  गई  बातों का

 उत्तर  दूंगा  |
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 श्री  wats  मेहता  ने  मुझे  बताया  है  कि  उन्हें  ५३०  मत  प०  किसी  पव  में  सम्मिलित  होना है  ।
 में

 उनकी  उपस्थिति  में  कोयला  उद्योग  से  सम्बन्धित
 कुछ  बातों

 को
 लूंगा  जिनकी

 पर
 उन्होंने  मेरा

 प्यार  दिलाया  था  ।

 कोयला  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  सकता  है
 |

 उन्होंने  कौर  कहीं  के  तथा

 यहा ंके  कोयला  उद्योग  की  समस्याओं  का  जो  विश्लेषण  किया  है  में  निजी  तौर  पर  बात  स्पष्ट

 कर  सकता  हूं  कि  में  प्रायः  उनसे  सहमत  हूं  ।  परन्तु  प्रशन  यह  है  कि  कसे  प्रख्यात  सुचारू
 रूप से  सुलझाया जा  सकता  हम  इसे  क्या  रूप  इसमें  कितना  समय  लगना  चाहिये  |  कुछ  बातों  में

 वस्तुतः  मतभेद  हो  सकता है  ।  में  नहीं  कहता  कि  श्री  मेहता  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  स्वधा

 गलत  भ्र प्रासंगिक है  द्  जब  में  वित्त  सम्बन्धी  wea  कठिनाइयों  तथा  परिस्थितियों  की

 बात  कहूं तो  करता  हूं  कि  वे  यह  नहीं  कहेंगे  कि  में  गलत  कहता  हं  ।  में  उनके  इस  सुझाव

 की
 पुरा  ध्यान  दूंगा  जो  उन्होंने  भाषण  में  नहीं  दिया  वरन  मझे  बताया  कि  इंग्लैंड  या  कहीं

 की  रीड  समिति  की  तरह  एक  समिति  frase  करनी  चाहिये  ax  इस  विषय  पर  भ्रमित  विचार  करना

 चाहिये  ।
 में  माननीय  मित्र  को  यह  विश्वास  दिला  सकता  हूं  ।

 अरब  सें  श्र  एक  दो  बातों  को  लूंगा  जिनकी  कौर  उन्होंने  निर्देश  किया  है  ।  उन्होंने पहली  बात  यह

 कही थी  |  उन्होंने  कोयला  उद्योग  में  वैज्ञानिक तथा  मशीनीकरण  करने  ait  इसे  झ्राधुनिकतम

 यंत्रों  से  सज्जित  करने  की  भ्रावश्यफंत्ता  पर  जोर  दिया  है  ।  यहं  मांग  न  केवल  कोयला  उद्योग  वरन्  वस्त्र

 पटसन  उद्योग  कौर  अन्य  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  भी  की  जाती  रही  है  ।  हमारे  aaa  अनुभव  हैं

 श्र  माननीय  सदस्य  के  कार्मिक  संघ  के  नेता  होने  के  नाते  प्रश्न  प्रभाव  हैं  |

 जेब  हम  वस्त्र  उद्योग  का  बंज्ञानिकन  करने  लगे  थे  तो  हम  जानते  हैं  कि  उस  सम्बन्ध में

 विवाद  चला  हम  जानते  हैं  कि  देश  के  कई  भागों  में  हड़तालें हुई  थीं  ।  पिछली  हड़ताल  कानपुर
 में

 हुई थी  ।  इसलियें  कपड़ा  उद्योग  में  बैज्ञानिकन  की  प्रगति  को  श्रमिकों  के  दष्टिकोण  से  धीमा  करना

 पड़ा है
 ।

 में  श्री  अशोक  मेहता  से  कहुंगा  कि  वह  इस  पहलू  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार
 ग्रथात यदि हम

 यदि  हम

 वैज्ञानिक  कौर  मशीनीकरण  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  भी  वैज्ञानिकन  कौर  मशीनीकरण करते  हैं  तो

 श्रमिकों
 के

 दृष्टिकोण  से  इस  समस्या  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 |

 मुझे  ठीक  संख्या  मालूम  किन्तु  मेरा

 विचार  है  कि  तीन  या  चार  लाख  व्यक्ति  इस  उद्योग में  लगे  हुये  हैं
 ।

 श्री  मेहता
 :

 चूंकि  श्राप  उत्पादन  बड़ी  तेजी  से  बढा  रहें  इसलिये  में  नहीं  समझता

 कि  इसका  कोई  विपरीत  प्रभाव  होगा  |

 श्री  ह०  सी  ०  रेडडी  :  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  दिन  कोयले  की  खान  वाले  क्षेत्रों  में  जायें

 att  वहां  के  मजदूरों  कौर  उनके  ्  की  सम्मति  are  सहमति  ले  कि  वह  हमसे  वैज्ञानिक

 मशीनीकरण के  जिस  स्तर  की  अरपिल  कर  रहे  क्या  उन्हें उसके  बारे  में  कोई  भ्रांति तो  नहीं  अर

 यदि  वह  मजदूर  संघ  के  नेता  के  नाते  बिलकूल  स्पष्ट  बात  तो  में  स्वयं भारत  सरकार  की

 प्र  से  कोयला  उद्योग  की  कुछ  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  जिनका  उन्होंने  स्वयं  उल्लेख

 किया  सर्वोत्तम  हल  को  कार्यान्वित  करने  लियें  तनिक  भी  विलम्ब  नहीं  |

 प्रशासन  सम्बन्धी  झ्नौः  यह  इस  बात  ठीक  प्र नमा नक  लगाने  का  प्रदान  है  कि  इस  नीति  को

 स्वीकार  करने  से
 प्रतिक्रिया  ate  परिणाम  at  ate  मशीनीकरण  का  कोई  विशिष्ट  कार्यक्रम

 बनाने  का  प्रशन  है  ।  समस्या  की  यही  जड़  है  |

 माननीय  सदस्य  को  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  उन  नई  कोयला  खदानों का  सम्बन्ध

 जिनको  केन्द्रीय  सरकार  स्थापित  करने  जा  रही
 इस  बात  का  यथासम्भव  प्रयत्न  किया  जायेगा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कि  उस  उद्योग  को  वर्तमान  oes  पर  बनाया  जाये  ।  हम  श्रत्यपघिक  नवीनतम  संयंत्र  लगायेंगे  और

 वहां  रोजगार  की  समस्या  नहीं  उठेगी
 ।  में  आदिवासी

 देता  हूं  कि
 माननीय  सदस्य

 ने
 जिस  बात

 का  उल्लेख  किया  है  उस  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीयकरण  का  प्रश्न  एक  बहुत  व्यापक  विषय  जिसके  बारे  में  इस  थोड़े  से  समय  में
 में

 कुछ  नहीं  कह  किन्तु  इसके  सम्बन्ध  में  हमारे  सिद्धांत  aaa  बिलकूल  स्पष्ट  हें
 ।

 यह  वह

 मूल  उद्योग  है  जिसको  हम  यथासम्भव  कौर  शीघ्र  ही  राष्ट्रीकरण  करना  चाहते  कई  समितियों नें

 यह  सिफारिश की  है  कि  कोयला  उद्योग  को  दौर  धातु  गलाने  वालें  कोयलें  का  शीघ्र  ही

 राष्ट्रीयकरण करना  चाहिये  |  हम  इस बारे में  सचेत हें  ।  हमें  इस  सम्बन्ध में  कुछ  बातों पर  मुख्यतः

 विचार  करना  होगा  ।  उनमें  से  पहली बात  यह  है  कि  जो  वर्तमान  संसाधन हैं  उनकों  लिया  जाये  अथवा

 नये  संसाधन  ढूंढे  जायें  जिसको  कि  हमारा  उत्पादन  बढ़े  ।  दूसरी  बात  जिससे  शायद  श्री  were  मेहता
 भी

 सहमत  वह  यह  है  कि  क्या  यह  वांछित  है  अथवा  वास्तव  में  यह  उपयोगी  होगा  कि  उन  बेकार  श्र

 भ्रनुपयुक्त कोयला  खदानों  जो  अधिकतम  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  राष्ट्रीयकरण  करने के  बारे  में

 कार्रवाई  की  जायें  ।  तीसरी बात  आणविक  शक्ति  की  उपलब्धता के  बारे  में  ध्यान  रखना है

 निकट  भविष्य  कोयला  उद्योग  की  समाप्ति की  सम्भावना  झ्रागामी  roy  वर्ष  में

 दिखाई  नहीं  किन्तु  फिर  भी  उसका  ध्यान  तो  रखना  ही  होगा  ।  इस  स्थिति  को  देखते  हुए  अरब

 हमें  इस  बात  को  महत्व  देना  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  नई  खदानें  बनानी  हैं  AT

 वर्तमान  क्षेत्र  की  खदानों के  राष्ट्रीयकरण  के  प्रदान को  लेना  चाहिये  |  यह  ऐसा  प्रश्न है  जिस  पर  aa

 ata  किया  जा  सकता है  ।  इस  उद्योग में  काफी  मात्रा  में  प्रतियोगिता  भी  है  कौर हम  चाहते  हैं

 कि  इस  उद्योग  में  भी  बढ़े  ।  में  इसके  बारे  में  इस  समय  कुछ  न  कह  कर  फिर  कभी  कहूंगा ।

 रेलवे  खदानों  के  कार्य  संचालन के  बारे  में  कुछ  बातें  कही गई  थीं  ।  में  तो  यह  कहूंगा कि

 रेलवे  खदानों  का  कार्य  पिछलें  चार  वर्षों  में  लाभदायक  रहा  है  ।  उनसे लाभ  हुमा  छः  या  सात

 खदानों में  हानि  भी  हुई  किन्तु
 ३

 या  ४  में  लाभ  garg
 ।

 परिणाम  यह  है  कि  उनमें  लाभ  ही
 छः  सात  खदानों  में  जो  हानि  हुई  है  उसके  कुछ  कारण  हें  ।  उनमे ंसे  कुछ

 ८०
 पुरानी  हें  झर

 उनकी  तहें
 समाप्त  हो  गई  हें

 ।
 अरब  प्रदान  यह  है  कि  उनको  बन्द  कर  दया  जाय  या  चालू  रखा  जाये

 ।

 कुछ  दूसरी  खदानों  के  बारे  में  प्राविधिक  कारण  हें  ।  उन  सब  पर  समिति  ने  विचार  किया  है  कौर  हमें

 समिति  का  प्रतिवेदन  मिल  गया  है  ae  हम  यह  विचार  कर  रहे  हैं  कि  उन  खदानों  की  ददा  सुधारने  के

 जिनमें  हानि  हुई  क्या  करना  चाहिये
 ।

 यह  में  मानता  हूं  कि  गिरिदिह की  खदानों

 जो  कि
 ८०

 वर्ष  पुरानी  कुछ  हानि  हुई  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  उसे  बन्द  कर  दिया  जाय  ।  कुछ  पुरानी

 खानों  में  उत्पादन  धीरे-धीरे  कम  हो  रहा  है  ।  हम  यह  नहीं  कर  सकते  कि  उनके  उत्पादन  में  वृद्धि

 होगी  ।  इन  पहलुभं पर हमें विचार पर  हमें  विचार  करना है  ।  प्रत्येक  कोयला  खदान के  बारे  में  कि  कोयले  का  वहां

 भ्रमित  उत्पादन  कयों  हु  अथवा  कम  क्यों  SAT,  अन्त  में  सकल  परिणाम  क्या  निकला  इस  सम्बन्ध

 में  विस्तृत  जानकारी  माननीय सदस्य  को  दे  दूंगा  ।  मुझे  खेद  है  कि  इस  समय  विस्तृत  रूप  से  में  नहीं

 बता  सकूंगा  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कोयला  उत्पादन  के  बारे  में  सुसंगत  परिस्थितियों एवं  पहलुओं  पर

 विचार  करते  हुये  सरकार  अतिरिक्त  कोयला  के  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  का  प्रयत्न  करेगी
 ।

 द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  पैदा  किये  जाने  वाले  २००  लाख  टन  कोयला  में  से  ८०  लाख  टन  कोयला

 सरकारी  क्षेत्र  में  पैदा  किया  जाना  चाहिये  ।  ७०  अथवा  ८०  लाख  टन  कोयला  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 मे ंभी  पैदा  किया  जाना  चाहियें  क्योंकि  यह  ८०  लाख  टन  कोयला  हम  वर्तमान  कोयला  खदानों  में

 अतिरिकत  रूप  से  उत्पादन कर  रहे  जब  तक  कि  सारे  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण नहीं  हो  जाता  तब  तक

 सरकार कोई  कार्यवाही  नहीं कर  सकती  ।  यह  ६०  कौर
 ७०

 लाख  ठन  कोयलें  के  उत्पादन  को  सरकारी
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 और  गैरसरकारी  क्षेत्रो  में

 बांटने के  सम्बन्ध  में  हम  विचार कर  रहे हे  कोई  अन्तिम  निर्णय
 करने  से

 a
 वही  संसाधनों  का  प्रश्न  orate  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  आकार  कुछ  अन्य  दूसरे

 विकास  art  पर  जो  है  सके  द  विचार  करना  होगा  ।  मेरा  विचार  है  कि  आगामी  पखवाड़े में  सरकार

 यह  afar  निर्णय  कर  सकेगी  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कोयला के  उत्पादन के  बंटवारे  के  सम्बन्ध

 में  अनंतिम  निर्णय  क्या  होगा  ।

 बुनियादी  उद्योगों  के  बारे  में  सरकार की  नीति  स्पष्ट है  ।  इनके  सम्बन्ध  में  केवल  एक  ही

 रास्ता  रह  गया  है  वह  है  उनका  राष्ट्रीयकरण  करना  भर  वह  भी  केवल  इसी  उद्योग  का
 करण

 नहीं  अपितु  भ्रमण  दूसरे  उद्योगों  का  भी  राष्ट्रीयकरण  करना  |  किन्तु  यह  है  कि  कब  कौर

 किस  प्रकार--ये  बे  seq  हैं  जिन  पर  wees  एवं  वित्तीय  दष्टिकोण  से  बड़ी  सावधानी से  विचार

 करना  होगा  |

 नमक क  बारे  में  दो  अ्रथवा तीन  बातें  कही गई  जहां तक  कि  नमक  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध

 है  उसका  उत्पादन बहुत  भ्रंच्छा  ga  है
 ।

 किन्तु  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  नमक  के  विकास  के
 कम

 उसकी  किस्म  सुधारने में
 शौर

 गवेषणा  प्रयोगशालायें  आदि-श्रीश्री  स्थापित  करने  में
 सरकार

 प्रिया  कार्य  कर  सकती
 थी  ।

 किन्तु  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  हमारे  सामने  पंचवर्षीय  बरच्छा  कार्यक्रम

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  हमारा  विचार  इस  कार्य  के  लिये  २  करोड़  रुपये  व्यय  करने

 राजस्थान  में  नमक  उत्पादन  की  वृद्धि  ae  के  पानी  के  उपयोग  तथा  wey  दूसरे  छोटे

 उत्पादनों  को  अलग  करने  की  समस्या  सरकार  की  निगाह  में  सांभर  में  नमक  के  उत्पादन  की

 वृद्धि का  कार्यक्रम हमने  बनाया  है  ।  कछ  उन  गैर-सरकारी व्यक्तियों  जो  नमक  बनाना  चाहते  हैं
 भ्रनुज्ञप्ति

 देने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।  इसके  बारे  में  कुछ  बातें  श्री  जी०  डी०
 सोमानी

 को  में

 यह  श्रीनिवासन देना  चाहता  हुं  कि  सांभर  में  नमक  के  उत्पादन की  वृद्धि  करने के  लिये  हम  शभ्रावश्यक

 कार्यवाही कर  रहे  हैं  ।  वैज्ञानिक wie  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद  की  सहायता  से  हम  वहां  एक

 स्टेशन  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं  जो  यह  मालम  करेगा  कि  नमक  के  पानी  से  किस  प्रकार  अन्य

 रसायन  तैयार  होंगे  तथा  मेंगनेसियम  क्लोराइड  इरादी  जैसे  कुछ  दूसरे  छोटे-छोटे  उपोत्पाद ों  को

 किस  प्रकार  अलग  किया  जाये  |
 क  तीन  भ्रमणा  चार  सप्ताहों  में  इनके  बारे  में  हम  कुछ  निर्णय

 कर  सकेंगे  ।

 नमक  पर  निर्भर  रहने  वाले  अन्य  उद्योगों  के  बारे में  भी  हम  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  में  सोडा एश  ate  कास्टिक  सोडा के  तीन  कारखानों की  स्थापना  होगी

 जिनमें इस  नमक की  काफी  खपत हो  सकेगी  |
 भारी  रासायनिक  तथा  अन्य  दूसरे  रासायनिक  उद्योगों  के

 बारे  में  भी  सरकार  कार्यक्रम  बना  रही  है  ।  कुछ  रासायनिकों  के  उत्पादन  के  लिये  नमक  के  उपयोग  के

 बारे  में  भी  काफी  ध्यान  रखा  जायेगा  ।

 घटिया  श्रेणी  के  सांइलेषिक  कोयले  के  उत्पादन  उपयोग  के  at  में  कुछ  बातें  कहीं

 गई  हैं  ।  इसके  बारे  में  भी  सरकार  विचार  कर  रही  है
 ।

 संश्लेषित  तेल  कौर  घटिया  श्रेणी  के  कोयले  को

 अत्यधिक  प्रमुखता  दी  जाये
 ।  साथ  ही  सभा  को

 में
 यह  श्राइवासन देता  हूं  कि  कोयलें  से  कम

 ताप  पर

 कार्बोनेट  बनाने  और  कुछ  ग्न्य  राजनीतिकों  के

 उत्पादनों के  बारे  में  भी  कुछ  कार्यवाही की

 जायेंगी ।

 विदेशी  पेलिन  सम्बन्धी  आयात  नीति  वाणिज्य  ai  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  तय  की

 जाती  यह प्रदान कि  इस  बर्ष  के  उत्तराखंड  में  कितनी  पेलिन  का  आयात  किया  जाय  उस  मंत्रालय
 क
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 विचाराधीन है  ।  अपने  पैन्स लीन  कारखाने  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  हमने  उस  मंत्रालय को  पकड़
 दे

 दिये  हैं  प्रौढ़  उस  उत्पादन  की  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  हमने  उन्हें  बता  दिया  है  ।  इस  वर्ष  के उत्त राद्धं

 में  कितनी  पेस लीन  का  किया  जायगा  इसका  निश्चय  हो  जाने  से  सदस्य  द्वारा  उठाई  गई आपत्ति

 का भी  हल  हो  जायेगा ।

 श्री ए०  एम०  थामस
 :

 मेरा  vet  पैन्स लीन  के  श्रायात के बारे के  बारे  में  नहीं  है  भ्रमित  पिम्परी

 में  उत्पादित  पेंस लीन  की  किस्म  एवं  उसकी  शक्ति  के  बारे  में  है
 ?

 fait के०  सी
 ०

 रेड्डी  :
 वह  बहुत  भ्रमणी है

 ।
 इंग्लैंड  एवं  अमरीकी  प्रविधिकों  ने  भी  उसे  प्रमाणित

 किया है  कौर  बहुत  ही  सन्तोषजनक बताया  है  ।

 भ्र पना  स्थान  ग्रहण  करने से  पुत्र  जिस  भ्रंतिम  विषय  के
 सम्बन्ध

 में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं

 ay  जिसका  सम्बन्ध  कुटीर  उद्योगों  से  वह  एक  ऐसा  नया  उत्तरदायित्व है  जो  हमारे  लोहा

 इस्पात  सम्बन्धी  उत्तरदायित्व  के  नये  लोहा  इस्पात  मंत्रालय को  हस्तांतरित किये  जाने  के

 उपरांत  उत्पादन  मंत्रालय  को  सौंपा  गया  है  ।  राष्ट्रीय थे  व्यवस्था  में  इन  कुटीर  उद्योगों का  क्या

 स्थान  है  यह  इस  सभा  के  सभी  माननीय  सदस्यों  को  भली  प्रकार  से  ज्ञात  पौर मैं  पहले  कही  गयी

 अपनी  इस  बात  को  दोहराना  चाहता  हुं  कि  इन  कुटीर  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  कौर

 सरकार  का  जिसको  योजना  आयोग  द्वारा  प्रारूप  रूपरेखा में  जोरदार  ढंग  से  प्रगट  किया

 गया  जिसमें  मैँ  समझता  कि  एक  उद्धरण  दिया  गया  था  अथवा  जिसका  उल्लेख  किया  गया

 बताया  जा  चुका  है
 :

 समिति  का  प्रतिवेदन  भी  यहां  है  ।  इस  समिति  की  नियुक्ति  योजना  झ्रायोग

 द्वारा  की  गयी  थी  झर  उसके  प्रतिवेदन  पर  योजना  शझ्रायोग  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  शौर  शीघ्र

 ही  उस  पर  सम्पूर्ण  मंत्रालय  द्वारा  विचार  किया  जायेगा  ।  नीति  कौर  कार्यक्रम

 बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  रोजगार की  दृष्टि  से  केवल
 विकेन्द्रित

 उद्योग  गांवों
 की

 ज़नता  जिसका  कृषि

 का  अपना  स्वतन्त्र  व्यवसाय  है  कौर  जिसके  पास  खादी  जैसे  फालतू  वक्त  के  उद्योगों  के  लिये  कुछ  समय

 पुरा  रोजगार  नहीं  दे  सकतें  हूँ  ।  यह  नीति  कार्यक्रम  सरकार  की  नीति  किसी  एक  मंत्रालय  की  नीति

 नहीं  जब  सरकार  योजना  भ्रायोग  द्वारा
 सामान्य

 रूप  से  किसी  कार्यक्रम की  रूपरेखा  प्रस्तुत

 कर दी  जाती है  तब  यह  सभी  मंत्रालयों के  संयुक्त  उत्तरदायित्व  की  बात  होती  है  कि  वह  उस

 नीति  को  यथासम्भव  निष्ठा  के  साथ  पूर्ण  करें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उसके  सम्बन्ध  में  कोई

 कठिनाई नहीं  होगी  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  तथ्यों  तथा  कुछ  अन्य  बातों  के  झ्राधार  पर  कुछ  मतभेद

 हो  सकते  हैं  ।  इन  पर  विचार  किया  जायेगा  कौर  हमको  इन  पर  चर्चा  कर  इनसे  ऐसे  निष्कर्षों तक

 पहुंचना  है  जो  विशेष  रूप  से  सम्पूर्ण  सरकार  की  मुख्य  नीति  से  भिन्न  नहों
 ।

 कभी-कभी  मंत्रीगण

 कुछ  बातें  कह  देते  वह
 भी  मनुष्य  कभी-कभी हम

 ava
 खो

 बैठते  कभी-कभी

 कोई  विशेष  समस्या  हमारी  पकड़  में  नहीं  जाती  परन्तु  इसका  भ्रमण  यह  तो  नहीं  है  कि  हम  भ्रपने मुख्य

 उद्देश्य  से  भटक  गये  हैं
 ।

 हमको  इन  बातों  को  अधिक  तूल  नहीं  देना  कि  उत्पादन  मंत्री  ने  किसी

 विशेष  संदर्भ  में  एक  स्थान  पर  क्या  कहा  था  कौर  किसी  मान्य  मंत्री  ने  एक  दूसरे  ही  संदर्भ  में  क्या  कहा

 था  ।  यह  कोई  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  बातें  नहीं  हैं
 ।

 मुख्य  बात  तो  सम्पूर्ण  सरकार  का  कार्यक्रम  सनौर  नीति

 है  सम्पूर्ण  सरकार  तथा  प्रत्येक  मंत्रालय  उसको  पूरा  करने  के  लिये  उत्तरदायी  है
 |

 जहां  तक  इस  बात

 का  सम्बन्ध  स्थिति  यही  है  ।

 ग्रामोद्योगों  के  सम्बन्ध  में  एक  यह  बात  कही  गयी  है  कि  ग्रामोद्योग  रेशम-कीट  पालन

 के  सम्बन्ध में  पर्याप्त  प्रगति नहीं  हुई  है  ।  सभा  का  ध्यान  इस  महत्त्वपूर्ण  पहलू  की  झोर  श्रीकृष्ण करना

 चाहता  हूं  कि  जिन  योजनाश्रों  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता  मंजूर  की  जाती  है  उनको  पूरा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 करने का  मुख्य  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  होता  है  ।  इन  योजनाओं  को  पूरा  करने
 का  उत्तरदायित्व

 पुरी  तरह  से  राज्य  सरकारों  पर  ही  है  ।  जब  मैं  यह  बात  कहता हूं  तब  मैं  उत्तरदायित्व  को  टालना

 नहीं  चाहता  हूं  ।  मेरे  कहने  का  यह  aa  नहीं  है  कि  हम  उत्तरदायित्व को  ठीक  ढंग  से  पूरा  करने

 से  बचना  चाहते  हैं  झ्र  चाहे  जो  भी  बात  इसका  दोष  राज्य  सरकारों  के  ही  सरों
 पर

 मढ़ना  चाहते  हैं

 में  यह  स्वीकार करने  के  लिये  तैयार हूं  कि  यद्यपि  इन  कुटीर  उद्योगों
 के  लिये

 मुख्य
 रूप  से

 राज्य  सरकारें  ही  उत्तरदायी  परन्तु फिर  भी  केन्द्रीय  सरकार  इन  पर  कड़ी  नजर
 राज्य

 सरकारों  पर  नियंत्रण  के  विचार  से  वरन  इस  बात  की  व्यवस्था  करने  के  लिये
 कि

 राज्य

 सरकारों को  इस  ढंग  से  सहायता  प्रदान की  जाती  रहे
 जिससे

 कि

 वहू  इन  कुटीर  उद्योगों

 क  सम्बन्ध

 में  ग्रसने  कर्तव्यों  का  संतोषप्रद  ढंग  से  निवेहन  करते  रहें  |

 रेणु  चक्रों  :  क्या  सरकार ने  इस  बात  की  जांच  कराई  है  कि  ग्रामवासियों  की

 सहायता  किस  ढंग  से  की  जायेगी  कौर  यह  सहायता  किस  झ्र भि करण  के  द्वारा  दी  जायेगी
 ?

 टीके कठ  सो०  हड्डी  :  न  केवल  हमने  जांच  कराली  है  वरन  अपनी  जांच  के  परिणामों  को  सूचना

 भी  एक  स्वयं  माननीय  सदस्या  द्वारा  ही  पूछे  गये  एक  या  शायद एक
 अता

 रांकित  प्रश्न  था  जिसका  उत्तर  उस  समय  दिया  गया  था  जिस  समय  माननीय  सदस्या  या  उपस्थित

 नहीं  थीं  या  उपस्थित  नहीं हो  सकीं  के  उत्तर में  एक  विवरण  क  रूप  में  लोक-सभा पटल  पर  रखा

 जा  चुका  है  ।  इसमें  हमने  प्रक्रिया  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  परन्तु  मैं  इस  प्रकार  की  सफाई  का  नाश्य  नहीं

 लेना  चाहता  |  यदि  जनता  के  लिये  इन  चीजों  की  जानकारी  प्राप्त करना  कठिन  हम  देखें कि

 माननीय  सदस्या  के  कथनानुसार  कठिनाई  हो  रही  तो  इसको  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड

 रेशम कीट  पालन  बोड़े  तथा  प्राय  बोर्डों के  प्रचार  संगठनों  के  द्वारा  गांवों  में  भेजा  जायेगा उनको

 बताया  जयेगा कि  वास्तव  में  स्थिति  क्या  है  ।  वह  राज्य  सरकारों  से  भी  यह  श्रीराम  करेंगे  कि  वह

 अपने  राजस्व  एकत्र  करने  वाले  संगठन  के  कलक्टरों  तथा  सत्य  व्यक्तियों  के  द्वारा  विभिन्न

 ग्रामवासियों  को  वास्तविक  स्थिति  समझा  दें  ।  हम  यह  कार्य  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  हम  इस  बात  की  व्यवस्था

 करेंगे  कि  गांवों  के  विभिन्न  कार्यकर्त्ताओं  को  तथा  कारीगरों  को  उचित  कौर  सही  सूचना  दी  जायें
 |

 जहां  तक  ग्रामोद्योगों  और  रेशम-कीट  पालन  का  सम्बन्ध  जिसका  उल्लेख  मैसूर  के  मेरे  मित्र

 ने  किया  संक्षेप में  स्थिति  इस  प्रकार है  ।  पिछले  २  या  ३ वर्षों  मझे  इस  तथ्य  को  स्वीकार करते

 हुये  खेद  होता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  धन  राशियां  मंजूर  की  थीं  प्रौढ़  राज्य  सरकारों  को  जो

 दान  कौर  ऋण  दिये  गये  थे  उनका  तरह  से  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  ग्रामोद्योगों  में  यह
 बात

 ३०  अथवा
 ४०  प्रतिशत  तक  ही  है  कौर  रेशम-कीट  पालन  के  सम्बन्ध में  तो  स्वयं  मुझे यह  देखकर

 अइचयं  हुआ  है  कि  केवल  ३०  अथवा  २४  प्रतिशत  राशियों  का  ही  उपयोग  किया  गया  है  ।  रेशम  कीट

 पालन के  लिये  राज्य  सरकारों  के  लिये जो  ue  लाख  रुपयें  मंजर  किये  गये  थे  उनमें  से  केवल १२

 लाख  रुपये  ही  व्यय  किये  जा  सके  और  अन्य  ग्रामोद्योगों  के  सम्बन्ध  में  लगभग Yo
 Vo  प्रतिदिन

 राशि  का  उपयोग  किया  गया  है  ।  परन्तु  इसका कारण  यह  है  ।

 जहां  तक  ग्रामोद्योगों  का  सम्बन्ध  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड  ने  कहा  है  कि  उपयुक्त

 संगठन
 का  अभाव  ही  मुख्य  कारण  रहा  है  श्र  अरब  बह  उपयुक्त

 संगठन  की  स्थापना  कर  रहे  हैं--अथवा

 कर  चुके  श्र  उन्होंने हमको  झ्राइवासन  दिया है  कि  PEXE—YO A में  geXg-  के  ग्राम-व्ययन

 में  जो  राशि  दी  जायेंगी  उसका  उपयोग  कर  लिया  जायेगा  अहम  प्रत्येक  उद्योग  के  सम्बन्ध  में

 AAW  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  उपमंत्री  महोदय  इनके  सम्बन्ध  में  बतायेंग े|

 मूल  waist  में
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 खादी  के  सम्बन्ध में  स्थिति यह  है  कि  जहां तक  कि  परम्परागत  खादी  का  सम्बन्ध  लोक-सभा

 को  यह  सुनकर  प्रसन्नता  होगी  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोड़े ने यह ने  यह  सूचना दी  है
 कि  पिछले

 वर्षों  में  जो  धन-रानियां दी  गयी  थीं  उनका  पूरा  उपयोग  कर  लिया  गया है  ।  QEYY—UE BH fers के  लिये

 सात  करोड़  रुपयों  का जो  लक्ष्य  खादी  के  लियें  निर्धारित  किया  गया  उसका  उपयोग  कर

 लियां  गया  है  ।  जहां  तक  खादी  का  सम्बन्ध  उसकी  प्रगति  संतोषप्रद  है  ।  अरब  संसद्  प्रौढ़  देश  दोनों

 ही  बड़ी  गम्भीरता से  इस  yet  पर  सोच  रहे  हैं  कि  कुटीर  उद्योगों  के  क्षेत्र  खादी  के  कपड़े के

 उत्पादन  के  क्षेत्र  अम्बर  चरखे  की  क्या  स्थिति  रहेगी  ।  मिलों  में  तैयार  होने  वाले  कपड़े  से

 उसका  क्या  सम्बन्ध  रहेगा  उत्पादन  का  सामान्य  कार्यक्रम  क्या  है
 ?

 नये  तकुवों  के  लिये  भ्रनुज्ञप्तियां

 जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जाये
 ?

 झशक्तिचालित  करघे  कितना  उत्पादन  करेंगे
 ?

 क्या  नयें

 शक़्तिचालित  करघों को  स्वीकृति  दी  जायेगी  ?  इस  सभा के  माननीय  सदस्यों  के  दिमाग  में  यही  सभी

 चक्कर  काट  रहे  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  नम्बर  चर्खे  का  सम्बन्ध

 मैं  कह  सकता  हूं  कि  उसकी  संभावितायें  बहुत  अधिक  हैं
 |

 जहां  तक  परम्परागत  चखें  से  उसकी  तुलना

 करने  का  सम्बन्ध  यह  पूर्ण  रूप  से  सिद्ध  किया  जा  चुका  है  कि  नम्बर  चर्खे  द्वारा  उत्पादित  कपड़े  तथा

 qd  की  परम्परागत  चखें  द्वारा  उत्पादित  कपड़े तथा  सूत  की  कीमत यदि  अधिक  नहीं

 तो  कम  से  कम  Yo  प्रतिशत कम  तो  होगी ही  यदि  बाप  परम्परागत  खादी-उत्पादन  की  लागत

 mite  के  आधिक  पक्ष  की  तुलना  नम्बर  चखें  द्वारा  खादी-उत्पादन  की  लागत  ale  के  आधिक  पक्ष  से

 कोप  देखेंगे  कि  अ्रम्बर  चखें  द्वारा  होने  वाला  खादी का  उत्पादन  परम्परागत  खादी-उत्पादन

 के  प्राचीन  पक्ष  से  कहीं  पब्लिक  उत्तम  है  |  इसमें  कोई  संदेह ही  नहीं  सरकार ने  इसी  झ्राधार पर

 यह  निश्चित  किया  है  कि  वर्तमान  परम्परागत  वर्षों  के  स्थान  पर  ea  चीखें  को  प्रचलित  करने  का  एक

 सुविचारित  कार्यक्रम  चालू  किया  जाना  हो  सकता  है  कि  यह  कभी  यहां  उल्लिखित  की  अग्रिम

 परियोजना  की  योजना  के  परिणामस्वरूप ही  हो  सरकार  इसकी  वित्तीय  seer  को  बाद  में  ,

 यथासमय  निश्चित  करेगी  |

 उस  अ्रधिक बड़े  पंचवर्षीय  के  सम्बन्ध  में  क्या  जिसके  अ्रन्तगत

 भ्रमर  चखें  द्वारा  ४,०००  लाख  से  कुछ  प्रतीक  पौंड  सृत  १७,०००  लाख  गज  कपड़े  का  उत्पादन

 किया  a  जिसके
 लिये  न  तो  अधिक  तकुवों  की  श्रनुज्नप्तियाँ  जारी  करनी  पड़ेंगी  शर  न

 कुछ  भ्रमित  शक्ति  चालित  करघों  या  इसी  प्रकार  के  प्राय  उपकरणों  की  आवश्यकता ही  पड़ेगी  ?

 यही तो  उपलबक्षणायें  इस  सम्बन्ध  मैँ  केवल  एक-दो  महत्वपूर्ण  बातों के  सम्बन्ध  में  ही

 कहूंगा  |  सबसे  पहली  बात  तो  यह  कि  वर्धा में  सर्वे  सेवा  संघ  या  जिसे  प्रयोगशाला का  परीक्षण  भी  कह

 सकतें  किया  जाता  है  ।  जहां तक  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  als का  सम्बन्ध  वह  नम्बर  चखें

 के  प्राथमिक  पक्ष  से  पूरी  तरह  संतुष्ट  ौर  उसका  कहना  है  कि  अ्रम्बर  के  सम्बन्ध में  उसने  जो

 कल्पनायें की थीं
 की  थीं  उन्हें पूरी  तौर पर  सिद्ध  किया  जा  सकता है  ।  वह  इसी  निर्णय पर  पहुंचा  है  ।

 लेकिन  जहां  तक  जनता  का  सम्बन्ध  या  सरकार  तथा  संसद्  का  सम्बन्ध  हम  इसके  बारे  में  कुछ

 श्रीनिवासन  चाहते  हैं  ।  माननीयਂ सदस्य  ने  कहा  था  कि  यह  १४४  करोड़  रुपयों  का  मामला भर

 इसीलिये हम  इसके  “  सम्बन्ध  में  कोईਂ  संदेह  नहीं  रहने  देना  चाहते  सरकार ने  स्वयं  खादी

 शर  ग्रामोद्योग बोर्डे  के  कहने पर  ३०  लाख  रुपयों  की  लागत  की  एक  प्रजनित  परियोजना  के  चलाये

 जाने  की  स्वीकृति दी  है  ।  इस  भ्र ग्रिम  परियोजना के  अनुसार  देश  के  विभिन्न  ग्रामों  में  ६,००० चर्खे

 बनाये  जायेंगे  शौर  इन  चरखों  द्वारा  तैयार  होने  वाले  सूत  से  भ्र भी  की  तरह  ही  बुनाई  की  जायेगी  ।  हमें

 क्षेत्र  अग्रिम  परियोजना  के  परिणामों  को  देखने  के  लियें  अप्रैल के  या  मई  के  तक  रुकना

 पड़ेगा  ।  हम  क्षेत्र  परीक्षणों  के  परिणामों  की  राह  देख  रहे  दूसरी  बात  यह  है  कि  हमने  योजना

 वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्रालय  प्रौढ़  उत्पादन  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  गठित
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 के०  सी०  रेड्डी ]

 की  जिसका  सभापति  उत्पादन  मंत्रालय  का  सचिव है  ।  यह  समिति इस  चखें  के  प्राविधिक  az

 झा धिक  पक्ष की  जांच  करेगी  |  हमें  भ्रप्रैल  के  प्रीत  या  मई  के  आरम्भ  तक  उसका  प्रतिवेदन  मिल

 जायेगा  |  इस  समिति  का  प्रतिवेदन उपलब्ध  हो  जाने  पर  सरकार खादी  शर  ग्रामोद्योग  बोर्ड

 द्वारा  प्रस्तुत  अ्रम्बर  चर्ख ेके  उस  प्रतीक  बड़े  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  कुछ  निर्णय करने  की  स्थिति  में

 होगी  ।  मैँ  लोक-सभा को  श्राइवस्त  करता  हूं  कि  सरकार  की  प्रोसेस  इस  मामले  में  कोई भी  अनुचित

 भ  स  उ
 विलम्ब  नहीं  होने  दिया  जायेगा  ।  सरकार  मेरे  द्वारा  गिनाये  हुये  कारणों  से  विलम्ब न  होने

 देने  के  लिये  और  काम  में  रुकावट  न  पड़ने  देने  के  लिये  बोर्ड  से  कह  दिया  है  कल

 या  झ्र गले  पखवारे  के  लिये  तुरन्त  ही  १०,०००  या
 इससे  कुछ  अधिक  चर्खों  के  निर्माण  का

 कार्य  आरम्भ

 कर  सकती  संभव  है  कि  हम  इसके  भ्रमित  fares  पक्ष  के  सम्बन्ध एक  दो  महीनों में  कुछ

 निश्चय  कर  लें  |  तब  तक  हाथ  पर  हाथ  धर  कर  न  बैठ  कार्यक्रम  को  झ्रांदिक  रूप से

 कार्यान्वित  कर  सकते  विद्या  कार्यक्रम  के  एक  भाग  को  कार्यान्वित  कर  सकते  हैं  ।  हम  देखेंगे  कि  उससे
 ्

 कया  परिणाम  निकलते  इस  प्रकार हम  इसमें  कोई  त्रुटि  नहीं  होने  देंगे  ।  इस  संगठन के  किसी  भी

 भाग  में  अ्रम्बर  चर्खे के  विशालतर  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध में  कोई  सरकारी  निर्णय  होने  तक  कोई

 ठहराव  या जड़ता  नहीं  जाने  िन &: )  |  शाम्बर  चर्खे  के  कार्यक्रम के  सम्बन्ध  मैं  बताना  चाहता  हूं
 कि

 योजना  शझ्रायोग  ने  द्वितीय  योजना  की  अपनी  प्रारूप  रूपरेखा  में  अम्बर  चर्खा  कार्यक्रम  के  लिये

 अभी  तक  किसी  भी  निधि  की  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।  हमें  आशा  है  कि  इसके  लियें  भी  कुछ

 धन  राशि  रखी
 पर

 ऐसा  चखें  पर  किये  जाने  वाले  परीक्षणों के  अनुकूल  परिणाम  निकलने  पर

 ही  किया  जायेगा  |  तब  कौर  २००  करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था  करनी  होगी  |  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  की

 विमान  प्रारूप  रूपरेखा के  आकार  में  लगभग  १५०  से  २००  करोड़  अतिरिक्त रुपयों  कीਂ  व्यवस्था

 करनी  पड़ेगी
 ।-

 हमें  यह  बात  नहीं  भूलनी  चाहिये  |  पहलें  एक  अवसर  वित्त  मंत्री  ने  इस  तथ्य  का

 उल्लेख  किया  था  कि  श्रम्बर  चर्खा  कार्येक्रम के  सम्बन्ध में  निर्णय हो  चुकने  के  बाद  शायद हमें  योजना

 के  आकार में  वृद्धि  करनी  गौर  उस  कार्य  के  लिये  २००  करोड़  रुपयों की  व्यवस्था  करनी

 पड़ेगी  |  यह  सभी  बातें  हमारे  ध्यान  में  हैं  ।

 उद्योग  के  विकेन्द्रीकरण के  दृष्टिकोण  करोड़ों  बेरोजगार  व्यक्तियों के  लिये  रोजगार  कीं

 व्यवस्था करने  के  दृष्टिकोण  इस  बात का  भी  ध्यान  रखते  कि  सूती  कपड़ा  जूट

 arte को  पिछली  आधी  शताब्दी  में  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  मिली  बड़ी-बड़ी  वित्तीय  सहायताश्रों  के

 बल  पर  ही  इतने  उद्योग  खड़े  किये गये  हैं  श्र  राज  वे  अ्रात्म-निर्भर बनने  की  स्थिति में  आरा  गये

 हमें  उद्योग  की  स्थापना के  लिये  भी  कुछ  वित्तीय  सहायता यें  देनी  पड़ेगी  शौर  तभी  हमारे

 करोड़ों  बेरोजगारों  को  रोज़गार मिल  सकेगा  |  हमें  अपनी  वर्तमान  मिलों  के  सम्बन्ध  में  यह  बात  भी

 नहीं  भूलनी  चाहिये  कि
 उनके  निर्माण में  उत्पादन  ae  विभिन्न  संरक्षणात्मक शादी

 ने  भी  भारी योग  दिया  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  कौर  संसद्  अत्यधिक  संभावनाओं से  पूर्ण  इस

 विश्वाल  योजना  को  कार्यान्वित  करने a  लिये  आवश्यक  वित्त  की  स्वीकृति  देने  में  आनाकानी  नहीं

 करेगी  ।

 मैं
 उत्पादन  मंत्रालय

 के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  बोलने  वालें  माननीय  सदस्यों  का  भ्राभारी  हूं  ।  हमें
 उनकी  से  काफी  सहायता  मिली  शौर  हमें  उनसे  लाभ  ही  होगा  ।  मैं  उन्हें  रावत

 करता हूं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  रामचन्द्र रेड्डी  की  बात के  सभी  wea  सदस्यों की

 बातों को  ध्यान  में  रखा  जायेगा
 ।

 श्री  रेड्डी  ने  नमक  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  कहा  था
 ।

 वह  मसला ही

 समाप्त  हो  चुका  वित्त  मंत्री  के  हम  उसका  अन्तिम  संस्कार भी  कर  चुके  हैं  ।  हम

 उस
 पर

 फिर  से  विवाद  आरम्भ
 '

 नहीं  करेंगे  ।  हम  केवल  इतना ही  करेंगे कि  बर्मन  उपकर  को  कुछ

 घटा  देंगे
 ।

 इस  बात  के  हम  माननीय  सदस्यों की  इच्छाओं  की  यथासंभव
 पूर्ति  करने  का
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 प्रयास  ्र
 मुझे  प्रकाश  है  कि

 संसद्  सहानुभूति के  साथ  ही
 उत्पादन  मंत्रालय  के  कार्य  का

 जोखा
 कौर  संसद्  द्वारा  उत्पादन  मंत्रालय को  सौंपे  गये  कार्यों  को  आरम्भ

 करने  या  समाप्त  करेने

 में  हमें  यथासम्भव  समर्थन  मिलता  रहेगा  |

 शी  विनती  मिश्र  व  चैम्पियन  ब्या  सरकार  उत्तर  बिहार  में  प्ररू:11वत  कताई  मिल

 की  स्थापना  के  लिये  कुछ  कर  रही  है
 ?

 fat  क्या  सी ०  रेड्डी  :  सरकार  समय-समय  पर  लिलियन  विषयों  पर  शिकार  करती  रहती  है

 विभिन्न  अवसरों  पर  उनकी  स्थिति  भी  बदलती  रहती
 है  ।  में  उनके  सम्बन्ध  में  नहीं  कह  सकता  ।

 श्री  देवगन  उपाध्यक्ष  मैँ  इस  अवसर पर  ग्रामीण  लोगों  का  दुःख-दर्द  सुनाने  क॑  लिये

 खड़ा हूं  ।  हमारी  समस्या यह  है  हमें
 बिल्डिंग

 फ़ोन  यानी
 निम्न

 स्तर  से  इस  नव  भारत

 का  निर्माण  करना  ।

 बड़ी-बड़ी  इंडस्ट्रीज़
 के

 वारे  में
 तो

 मुझ
 से  पहले  बड़े-बड़े  लोग  बोल  चुके  हैं  ।  मैं  तो

 एक  ग्रामवासी  होने के  नाते  fas  इंडस्ट्रीज़  के  बारे  में  संक्षेप में  निवेदन

 करूगा |

 बिहार की  टसर  सिल्क  इंडस्ट्री  के  सम्बन्ध में  इस  सदन  में  पहले भी  दो

 बार  निवेदन  कर  चका  हूं  पार  में  क... फक्ट्स ्  एंड  एबाउट  बिहारਂ  नामक  किताब के  पृष्ठ  १६  की

 हो  लाइनें  द्  सेवा  में  पढ़  कर  सुनाता  हू

 इन  रेशम  के  आरोपों  की  सबसे  बड़ी  मंडी  है  ।

 भारत  बिहार  ही  सबसे  अधिक  परिमाण  में  टसर  का  उत्पादन  करता  है
 |

 राजस्थान के  माननीय  मेम्बर  वहां
 पर

 जिप्सम
 की

 बहुतायत  होने के  कारण  वहां  सीमेंट

 फैक्टरी  wit  फर्टिलाइजर  फैक्टरी  खोलने  का  दावा  करतें  तो  मैं  समझता हूं

 कि  मेरा  यह  दावा  भी  मजबूत  है  कि  जो  टसर  करना का  सबसे  बड़ा  मार्केट  वहां पर  टसर

 सिल्क  की  इंडस्ट्री  खोली  जानी  कौर  इसके  लिये  इस  सदन  में  मैंने  सन्  gey  में  निवेदन किया

 था  पौर  दुबारा  हाल  ही  में  गत
 दिसम्बर

 में  १०  तारीख को  निवेदन  किया  कौर  राज  फिर  मैं

 अपनी
 उस

 मांग  को  दुहराता  ौर झ्ाशा  करता  हूं  कि
 मंत्री  महोदय  इस  पर  ध्यान  कौर  में  कहूंगा

 कि  हमारे  आदिवासियों  को  सिंह  रा
 मटीरियल  ही  बनाने  वाले  ही  न  रहने  बल्कि

 उनकों कौर  दूसरी  इंडस्ट्रीज़ भी  सिखायें  जिससे  वे  प्रगति  कर  सकें ।

 विलेज  शामायल  इंडस्ट्री  तेल  की  बाबत में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  घानी  से

 निकाले ga  der
 की

 उन्नति  होनी  चाहिये
 ।  साथ ही  मैं  महोदय  का  ध्यान  इस  बात  की  भ्रांत  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  जो  पूंजीपति लोग  हैं  वह  पहले  ही  सारा  अलसी  खरीद  लेते  हैं  श्र  गरीबों

 के  लिये  नहीं  बचता है
 ।  सरकार इस  तकलीफ  जो  ग्रामवासी  तेलियों  को  अनुभव  होती  दूर

 करनें  के  लिये  क्या  उपाय  कर  रही  है
 ?

 मेरा  सुझाव  है  कि
 wae

 में  जो  बड़े-बड़े  पूंजीपति  लोग  हैं  उनको

 ग्रायलंसीड्स के  खरीदने  के  लिये  प्रीफ़ेंस  (  )  नहीं  देना  चाहिये  ate  झ्रादिमजातियों

 लोगों  को  इनको  खरीदने  का  पहले  अवसर  देना  जिससे  कि  वे  बिना  झायलसीड्स के  तरह

 जाय  |

 नान-इडियन  )  के  बारे में  यह  कहना  है  कि  नान  पावर  सोप  फैक्टरी

 के  की  सरकार
 की

 और
 प्रोत्साहन  मिलना  चाहिये  कौर  उन  पर

 टैक्स  नहीं  लगाना  चाहिये
 ।

 उन्होंने
 इस

 सम्बन्ध  में
 एक

 मेमोरेंडम मेमोरेंडम  भी  सरकार  की

 tat  अंग्रेजी  में
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 |

 सेवा  में  भेजा  है  कौर  उसमें  बतलाया है  कि  हम  लोग  जो  नान-पावर  के  fi  से  तेल

 बनाते हैं  उन  पर  बहुत  ज्यादा  टैक्स  लगा  दिया  गया  है  रोक  मेरी  प्रार्थना है  कि  जो  पिटी दान  )

 उन्होंन  दी  है  उस  पर  सरकार  ध्यान  दे  ।

 हमारे  प्रांत  के  जंगली  इलाकों  में  नोमड  ट्राइब  जातियों  )  के  लोग  रहते  जो

 कि  गाद  की  छाल  आर  पेड़ों  के  बालों  से  रस्सी  बनाते  हैं  ।  उनको  बसानें  का  सरकार  को  उपाय  करना

 चाहिये  ।  ये  लोग  जंगलों  में  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  घुमते-फिरते  यह  बिरहोर  लोग जो

 जंगल  घूमते  हैं  झर  जंगल  नष्ट  करतें  हैं  भर  जंगल  जला  कर  खेती  करतें  इन  लोगों को  बसाना

 चाहिये प्रौढ़  इन  लोगों  को  भोर-भ्रमर  इंडस्ट्रीज  सिखाना  चाहिये  ।

 इनके  हमारे यहां  जंगलों  में  शेडयूल्ड  कास्ट  जाति  के  डोम  प्रौढ़  महिला

 लोग  जंगलों  में  से  बांस  काट-काट कर  लाते  हैं  और  इनका  पेशा  जंगल  से  बांस  काट  कर  लाना  होता

 गौर  यह  बास्केट  )  ब्य नग रट  बनाते  लेकिन  सरकार  नें  इनका  बांस  काटना  बंद  कर  दियां

 है  क्योंकि  बांस  काटने  में  ये  जंगल  के  जंगल  नष्ट  कर  देते  इसलिये  इनकी  बांस  सप्लाई करनें  के  लिये

 एक  डिपो  खोला  गया  लेकिन  उससे  भी  इनका  काम  नहीं  बनता  है  क्योंकि  वहां  से  जो  सूखा  वांस  उनको

 मिलता  है  वह  उनके  काम  में  नहीं  श्राता  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  उनकों  इसके  लिये  काफी  लैंड  (af)

 दिया  जाय  जहां  कि  व  बांस  रोपें  भर  बांस  का  प्लानटेशन  )  कर  सकें  प्रौढ़  ऐसा  प्रबन्ध  करने  से

 यह  लोग  स्वावलम्बी हो  आर  इंडिपेंडेंट  हो  जायेंगे  ।  अपने  फाइव  इयर  प्लान  में

 में
 सरकार  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  आदिवासी  लोगों को  वुडक्नाफ्ट्स

 (  लकड़ी के  खिलौने  वर्ग रह  बनाने  )  का  काम  सिखाना  चाहिये  ।  gs  पार्किग  राइस  चावल )

 की  चक्की  कहां  यह  भी  गांव  वालों  को  मालम  नहीं  है  ।  राज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  इन

 ग्रामीण  लोगों  को  इन  सब  बातों की
 जानकारी

 कराई  जाय  ।  में  पहले  ही  कह  चुका  ह  कि  मैं  यहां

 ग्रामवासियों का  दुःख-दर्द॑  सुनाने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।  जब मैं  आपको  बतलाऊँ  कि  माइनिंग  इंडस्ट्री

 उद्योग  )  में  करीब  आठ  हजार  लोग  काम  करते  sae वे  सब  ग्रामीण  हैं  जामदा.माइनिंग

 ऐरिया में  करीब  हजार  लोग  खान  खोदने  का  काम  करते हैं  ।  वहां  पर  हम  देखते हैं  कि  वैगनों

 डिब्बों  )
 की  कमी

 के
 कारण

 लाखों  टन  बायरन-श्रोत  पड़ा  रहता  है  कौर  उसके

 मूवमेंट  के  लिये  कोई  उपाय  होना  चाहिये  ।  उनको  काफी  वैगन  मिलने  ताकि

 हजारों  प्रौढ़  लाखों
 टन

 बायरन-प्रौढ़
 जो

 स्टेशनों  पर  पड़ा  है  वहू  कलकत्ता  पोर्ट  में  चला

 जाय  |
 यह

 कोई
 कम  पाया  नहीं

 उनको  भी  बेकारी  से  बचाना  चाहिये  |  चुके  में  स्टील  प्लांट

 के  साथ  फर्टिलाइजर  cts  भी  जिसमें  एल०  डी०

 से  ८०,०००
 टन  नाइट्रोजन  में  इस  आर  इशारा  करता  हूं  कि  औऔर-प्ौर

 स्टील  प्लैन्स  भी  इस  नवीन  प्रोसेस  को  अ्रपनायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  में  प्रावश्यक  गणपूर्ति  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  झपना  भाषण

 कल  जारी रखें  ।

 इसके  गवचात्, च्  लोक-सभा  ६  १९४५६  के  साढ़े  दस  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
 !

 a

 —————  मामला

 मसलन  wast  में
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 arara sit  संभरण  मंत्रालय  सम्बन्धी  अनुदानों की  मांगों  पर

 कौर  आगे  चर्चा  समाप्त  हुई  तथा  मांगों  की  पूरी  राशि  स्वीकृत  हुई  ।

 ot
 उत्पादन  मंत्रालय  सम्बन्धी  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  आरम्भ  ४  |

 चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  ।

 ६  १९४५६  के  लिये

 उत्पादन  मंत्रालय  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय '

 सम्बन्धी  अ्रनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  ।  गैर-सरकारी  सदस्यों

 के  विधेयकों  पर  विचार  |

 Cl
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